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इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्‌० उपाधि हेतु 
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 

इलाहाबाद 


राजनीति चिज्ञान विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
इलाहाबाद 


अमाण-पत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि सरिता सिंह आत्मजा श्रीकृष्णानंद सिंह सितम्बर 2000 से 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान विभाग में मेरे निर्देशन में शोध-छात्रा के रुप में 
पंजीकृत हैं। इनके शोध का विषय “इलाहाबाद नगर महापालिका के विशेष सन्दर्भ में भारत के 
महानगरीय समाज की अभिजन राजनीति का आलोचनात्मक अध्ययन (4959 से 999 तक)”। 
इनका शोध कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इनका शोध-प्रबन्ध का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया है। 
अतः इन्हें शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 


( हस्ताक्षर ) 
6 ५००: 
प्रो0 डी0पी0 घोष 
राजनीति विज्ञान विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
इलाहाबाद 


“रतीवना 


एक विकासशील समाज में जहाँ उसके नगर अपने विविध एवं अनूठें अनुभवों के कारण 
औद्योगिक एवं सांस्कृति परिसरों का रुप लेते जा रहे है, वहीं राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में 
नगरीय राजनीति और नागरिक प्रशासन की भूमिका का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इस 
सन्दर्भ में स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के कर्तव्यबोध, कार्यप्रणाली और उपलब्धियों का परीक्षण 
एवं मूल्यांकन का अध्ययन की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होगा। अभिजनों की राजनीतिक भूकिका का 
प्रश्न जो कि 9वीं सदी के अन्तिम वर्षो में उदार समाजों को लेकर प्रथम बार चर्चा में आया 
था। राजनीतिक वैज्ञानिकों एवं राजनीतिक समाजशास्त्रियों के लिये निरन्तर आकर्षण का केद्ध 
बना रहा। उसका अध्ययन अब तक अनेक सैद्धान्तिक संदर्भो में किया जा चुका है, और वे सभी 
उसके किसी न किसी पहलू पर प्रकाश डालते हैं। परेटो, मोस्का और माइकल जैसे विचारक उन्हें 
समाज में निर्णयकर्ता और उसे क्रियान्वित करने वाला मानते है। मार्क्सवादियों के अनुसार 
आधुनिक राज्य पर सामन्तवादी शक्तियों का आधिपत्य है। वे न केवल उत्पादन के तरीकों पर 
नियंत्रण रखते है वरन्‌ समाज की सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों को भी निर्देशित करते है। 
उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ ऐसे विचारक हैं जो कि राजनीतिक अभिजनों सर्वाधिकारवादी राज्य के 
खतरों के विरुद्ध लोकतंत्र का आधारभूत संबल मानते है। भारत में अधिकांश शोध कार्य राष्ट्रीय 
एवं प्रादेशिकस्तर के राजनीतिक अभिजनों की प्रकृति एवं भूमिका को लेकर हुआ है। स्थानीय 
स्तर पर राजनीतिशास्त्रियों के लिये उसका क्षेत्र नया और अछूता है। छोटें नगरों की राजनीति 
पर अभी तक बहुत कम कार्य हुआ है और जो कुछ हुआ भी है वह मुख्य रुप से नगरीय 
समस्याओं से सम्बन्ध रखता है। स्थानीय सरकारों पर सूक्ष्म अध्ययन का प्रायः अभाव मिलता है। 
भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में किसी विषय पर अध्ययन की कोई अंतिम सीमा नहीं 
हो सकती है। 


स्थानीय राजनीति में व्याप्त विभिन्‍नता शोध के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करती है। नगरीय 
राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर शिक्षाशास्त्रियों और राजनीति वैज्ञानिकों का अभी तक 
बहुत कम ध्यान गया है। इसी लिये वर्तमान अध्ययन में स्थानीयस्तर पर राजनीतिक अभिजनों 
की प्रकृति चरित्र और कार्यप्रणाली का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। आशा की जाती है कि इस 
शोध कार्य के निष्कर्ष राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में छोटें-छोटें नगरों के राजनीतिक अभिजनों की 
नयी भूमिका का निर्धारण करेंगे और उसे अन्जाम देने में उनके लिये पर्याप्त सहायक सिद्ध होगें। 

947 से पूर्व भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग था, और उसकी स्थिति मात्र एक 
उपनिवेश की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और स्तर में दूरगामी 
परिणाम परिलक्षित हुये, और नगरीय राजनीति और उसके अभिजनों की प्रकृति और भूमिका में 
व्यापक परिवर्तन देखने का मिलें। द 

चूँकि प्रस्तावित विषय पर प्रकाशित सामग्री अत्यन्त अल्प एवं अपर्याप्त हैं। अतः अध्ययन 
को पूर्ण करने हेतु जिन प्रक्रियाओं का अवलंबन किया गया है। वे है साक्षात्कार, पर्यवेक्षण, 
पश्चीचर्चा और आकंणों का संचयन। इस विषय पर चूँकि शोध विधि शीर्षक के अन्तर्गत अगले 
अध्याय में सविस्तार चर्चा की जायेगी, इसी लिये यहाँ कुछ अधिक विचार करना उचित प्रतीत 
नहीं होता। 

वर्तमान शोध प्रबंध तो 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय में शोध 
कार्य के उद्देश्य, शोध विषय के चयन के कारण तथा शोध विधि का वर्णन किया गया है। 
द्वितीय अध्याय में अभिजन शब्द की अवधारणा, प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया है और 
भारत में अभिजनवाद के विकास की विभिन्‍न चरणों का उल्लेख किया गया है। तृतीय अध्याय में 
इलाहाबाद की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृति विशेषताओं और स्थानीय जीवन पर उनके प्रभाव 
का भी विश्लेषण किया गया है। चतुर्थ अध्याय में इलाहाबाद नगरपालिका उद्भव एवं विकास के 
संदर्भ में स्थानीय राजनीतिक अभिजन की भूमिका का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 


पंचम अध्याय में स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
उनके कर्तव्यबोंध और कार्यप्रणाली पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की विस्तृत व्याख्या की गयी है। 
षष्टम अध्याय में स्थानीय राजनीतिक अभिजन और आम जनता के परस्पर परिसंवाद, 
अन्योन्यक्रिया तथा पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय 
राजनीति में जनता की भागीदारी एवं अम्वुड्समैन के रुप में अभिजनों के कार्यो की विस्तार से 
समीक्षा की गयी है। षष्टम अध्याय में स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की राजनीतिक विचारधारा, 
राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता और राष्ट्रीय राजनीतिक राष्ट्रों के प्रति उनकी आस्था का 
परीक्षण किया गया है। और शोध प्रबन्ध के अष्टम्‌ अध्याय में वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष का 
सुझाव का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। 

प्रस्तुत शोध प्रबंध अन्तर्निहित विचारों के सृजन एवं इस दरम्यान प्राप्त सहयोग एवं 
समर्थन के लिये कृतज्ञता ज्ञापन हेतु प्रमुख नामों की सूची इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति 
विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ0 आलोक पंत, रीडर राजनीति विज्ञान विभाग डॉ0 मो0 शाहिद, 
पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम इलाहाबाद श्रीमती सुमन श्रीवास्तव, नयी दिल्ली स्थित भारतीय लोक 
प्रशासन संस्थान के अवकाश प्राप्त प्रो० एस0आर0 माहेश्वरी और गोविन्द वल्लभ पंत सामाजिक 
शोध संस्थान इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त निदेशक प्रो0 ए0डी0 पंत से प्रारम्भ होती है। जिनके 
सम्पूर्ण अनुभव एवं ज्ञान का कोष मेरे लिये सदैव एक प्रकाश स्तम्भ के सदृश रहा है। मैं प्रो0 
डी0पी0 घोष अवकाश प्राप्त रीडर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी अत्यन्त आभारी हूँ। जिन्होंने 
अपनी असीम व्यस्तता में से कुछ क्षण निकाल कर मेरे इस अध्ययन के निर्देशन का दायित्व 
सहर्ष स्वीकार किया और अपनी प्रखर आलोचनाओं और तक॑संगत सुझावों के द्वारा कदम-कदम 
पर मेरे शोध कार्य के प्रगति की समीक्षा की एवं उसे दिशा निर्देश दिया। में डॉ0 आर0यस0 सिंह 
अवकाश प्राप्त प्राचार्य एवं पूर्व सदस्य उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद को हृदय से 
आभार व्यक्त कर रही हूँ। जिन्होंने मेरे इस शोध कार्य में अथक प्रयास एवं आशीष वचनों से 


सहयोग दिया, में इस शोध कार्य को प्रो0 राम सिंह जे0के0 इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड फिजिस्क 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉ0 राघवेन्ध मल्ल प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर 
देहात, के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जिनके असीम स्नेह एवं संरक्षण ने इस शोध को पूर्ण 
करवाने में अपना योगदान दिया, मैं अपने पृज्य पिताजी श्री कृष्णानंद सिंह, माताजी श्रीमती 
विद्यावती देवी एवं बुआ जी श्रीमती इचद्धावती सिंह तथा अपने समस्त सहयोगी मित्रगण के 
योगदान को भी विस्मृत नहीं कर सकती। जिन्होंने न केवल मुझे इस शोध कार्य हेतु प्रेरित किया 
वरन्‌ कदम-कदम पर इसे पूर्णतया प्रदान करने में मेरा सहयोग एवं सहायता की। 

इस शोध कार्य की तैयारी में सहायता और समर्थन के लिये मैं उन तमाम वर्तमान एवं 
भूतपूर्व नगरपालिका पदाधिकारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों एवं विभिन्‍न क्षेत्रों में अभिजन राजनीति 
से जुड़ें सश्रान्त नागरिकों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञ हूँ। जिन्होंने लम्बे-लम्बें वार्तलापों व्यक्तिगत 
साक्षात्कार और प्रश्न मालाओं के अपने उत्तरों के माध्यम से मुझे रचनात्मक सहयोग प्रदान 
किया। मैं उन समस्त लोगों की भी आभारी हूँ जिन्होने इस शोध कार्य को पूरा करने में प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रुप से मेरी सहायता की है। 

अंत में में नई दिल्‍ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय अभिलेखाकार, 
अंतराष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र एवं जवाहर लाल नेहरु तथा नई दिल्ली स्थित विश्वविद्यालयों के उन 
पुस्तकालयाध्यक्षों की भी हृदय से अनुगृहित हूँ, जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध की सामग्री के संकलन 
में मुझे अपना पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया। 
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अजग अध्याय 


शोध कार्य का उददेश्य, शोध विषय का चयन एवं शोध विधि 
() शोध कार्य का उद्देश्य 

एक विकासशील समाज में जहाँ अनेक बार नगर अपने विविध एवं अनूठे 
अनुभवों के कारण औद्योगिक एवं सांस्कृतिक परिसरों का रुप धारण करते जा रहें हैं 
वहीं राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में नगरीय राजनीति एवं नगरीय प्रशासन की भूमिका का 
महत्व दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की 
कार्यशैली, कर्तव्यबोध, उपलब्धियों एवं सीमाओं का परीक्षण एवं मूल्यांकन भी अध्ययन की 
दृष्टि से समसामयिक एवं औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है अभिजनों की राजनीतिक भूमिका का 
प्रश्न जो कि 9वीं शदी के अन्त में उदार समाजों को लेकर प्रथम बार चर्चा में आया था 
राजनीति शास्त्रियों एवं राजनीतिक समाजशास्त्रियों के लिये आकर्षण का केन्ध बिन्दु रहा 
है । 

भारत में अधिकांश शोधकार्य राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के राजनीतिक अभिजनों की 
प्रकृति एवं भूमिका को लेकर हुआ है। स्थानीय स्तर पर उनके अध्ययन का क्षेत्र प्रायः 
नया और अहूता है। भारत में नगरीय राजनीति पर अभी तक बहुत कम शोध कार्य हुआ 
है और जो कुछ हुआ भी है वह प्रधानतया नगरीय समस्याओं और उनके समाधान से 
सम्बन्धित रहा है। स्थानीय स्तर की अभिजन राजनीति पर सूक्ष्म एवं गम्भीर विश्लेषण का 
अध्ययन में प्रायः अभाव रहा है। 

प्रस्तावित शोध प्रबन्ध में इलाहाबाद नगर के विशेष सन्दर्भ में भारत की 
महानगरीय अभिजन-राजनीति का आलोचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जायेगा 
आशा की जाती है कि इस शोध कार्य के निष्कर्ष, राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में महानगरों 
के राजनीतिक अभिजनों की भूमिका का निर्धारण करेंगे और प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के 
अनुभवों के आलोक में उसे अन्जाम देने में उनके लिये सहायक सिद्ध होंगे। 


947 के पूर्व भारत ब्रिटेग का एक उपनिवेश था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और स्तर में व्यापक अन्तर प्रकट होने से अभिजन 
राजनीति की प्रकृति और भूमिका में दूरगामी परिवर्तन परिलक्षित हुये हैं। किन्तु परिवर्तन 
की गति व दिशा चूंकि बड़े व छोटे नगरों में एक समान नहीं रही है इसलिये एक लघु 
महानगर की अभिजन राजनीति के अध्ययन को इस शोध कार्य का केन्द्रीय विषय बनाया 
गया है ताकि उसको निष्कर्ष और विश्लेषण, स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के लिये अपनी 
भूमिका के निर्धारण और निर्वाह में प्रकाश स्तम्भ का कार्य करें और उनके अनुभवों के 
आलोक में छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरो के राजनीतिक अभिजन भी अपनी समस्याओं 
में सुलझाने में उचित मार्ग दर्शन प्राप्त कर सके। भारत में सूक्ष्म शोध एवं 
राजनीतिक विश्लेषण की परम्परा अभी हाल में ही विकसित हुई है। इस शोध प्रबंध में 
भी एक क्षेत्र विशेष इलाहाबाद महानगर के स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की प्रकृति एवं 
भूमिका के अध्ययन को लेकर उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से समन्वित किया जायेगा। यद्यपि 
इसके केन्द्रीय विषय का सम्बन्ध स्थानीय स्तर पर प्रचलित राजनीतिक प्रक्रिया को भल्री 
भांति समझने से है किन्तु इसके साथ ही इसमें सम्पूर्ण देश में कार्यरत राजनीतिक 
प्रणाली पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जायेगा। 

इसमें इलाहाबाद महानगर की स्थानीय राजनीति एवं उसके जनजीवन की 
वास्तविकताओं से न केवल निष्कर्ष निकाले जायेंगे वरन उन्हें देश और प्रदेश के 
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सामान्यीकृत करने का प्रयास किया जायेगा। ताकि 
शिक्षाशास्त्रियों और शोधार्थियों का ध्यान नगरीय अभिजन-राजनीति की ओर भी आदकृष्ट 
किया जा सके और ज्ञान की उस शून्य की पूर्ति की जा सके जो एक लम्बे अन्तराल से 
उसकी उपेक्षा का शिकार रहा है। 

प्रस्तुत शोध में अध्ययन हेतु इलाहाबाद नगर का चयन महानगरीय राजनीति के 


प्रतीक स्वरुप किया गया है क्योंकि यह एक ऐसे लघु आकारीय महानगर का प्रतिनिधित्व 
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स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और स्तर में व्यापक अन्तर प्रकट होने से अभिजन 
राजनीति की प्रकृति और भूमिका में दूरगामी परिवर्तन परिलक्षित हुये हैं। किन्तु परिवर्तन 
की गति व दिशा चूंकि बड़े व छोटे नगरों में एक समान नहीं रही है इसलिये एक लघु 
महानगर की अभिजन राजनीति के अध्ययन को इस शोध कार्य का केन्द्रीय विषय बनाया 
गया है ताकि उसको निष्कर्ष और विश्लेषण, स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के लिये अपनी 
भूमिका के निर्धारण और निर्वाह में प्रकाश स्तम्भ का कार्य करें और उनके अनुभवों के 
आलोक में छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरो के राजनीतिक अभिजन भी अपनी समस्याओं 
में सुलझाने में उचित मार्ग दर्शन प्राप्त कर सके। भारत में सूक्ष्म शोध एवं 
राजनीतिक विश्लेषण की परम्परा अभी हाल में ही विकसित हुई है। इस शोध प्रबंध में 
भी एक क्षेत्र विशेष इलाहाबाद महानगर के स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की प्रकृति एवं 
भूमिका के अध्ययन को लेकर उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से समन्वित किया जायेगा। यद्यपि 
इसके केन्द्रीय विषय का सम्बन्ध स्थानीय स्तर पर प्रचलित राजनीतिक प्रक्रिया को भल्ी 
भांति समझने से है किन्तु इसके साथ ही इसमें सम्पूर्ण देश में कार्यरत राजनीतिक 
प्रणाली पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जायेगा। 

इसमें इलाहाबाद महानगर की स्थानीय राजनीति एवं उसके जनजीवन की 
वास्तविकताओं से न केवल निष्कर्ष निकाले जायेंगे वरन उन्हें देश और प्रदेश के 
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सामान्यीकृत करने का प्रयास किया जायेगा। ताकि 
शिक्षाशास्त्रियों और शोधार्थियों का ध्यान नगरीय अभिजन-राजनीति की ओर भी आकृष्ट 
किया जा सके और ज्ञान की उस शून्य की पूर्ति की जा सके जो एक लम्बे अन्तराल से 
उसकी उपेक्षा का शिकार रहा है। 

प्रस्तुत शोध में अध्ययन हेतु इलाहाबाद नगर का चयन महानगरीय राजनीति के 
प्रतीक स्वरुप किया गया है क्योंकि यह एक ऐसे लघु आकारीय महानगर का प्रतिनिधित्व 
करता है जिनमें छोटे तथा बडे दोनों प्रकार के नगरों के राजनीतिक अभिजनों का समावेश 


है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अध्ययन अत्यन्त रोचक तथा उसके निष्कर्ष शोधार्थियों के लिये 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होने की आशा है। 
(2) शोध विषय का चयन १- 


प्रस्तुत शोध की योजना बनाते समय शोधकर्ता के सामने अनेक कठिनाइयां थीं। 
यद्यपि कुछ संस्थायें सभी महानगरों में समान रुप से पायी जाती हैं किन्तु उनके 
पृथक-प्रथक अंगों के कार्य, जो भिन्‍न-भिन्‍न ऐतिहासिक भौगोलिक सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक कारकों से प्रभावित होते हैं उन्हें एक दूसरे से अलग पहिचान प्रदान करते हैं। 
इसलिये उनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन उनकी राजनीतिक प्रकृति से भिन्न 
उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिये। वर्तमान सन्दर्भ में चूंकि 
किसी नगर विशेष की विशिष्टता का विचार एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है, अतः 
शोधकर्ता का लक्ष्य एक ऐसे महानगर की तलाश थी, जिसके स्थानीय राजनीतिक अभिजन 
की प्रकृति और कार्य प्रणाली का अध्ययन सुगमतापूर्वक किया जा सके। इलाहाबाद 
महानगर का चयन इसी आशा से किया गया है ताकि उसका अध्ययन देश के समस्त 
नगरों के अभिजनों के अध्ययन की सार्थकता प्रमाणित कर सके। 

फिर भी वर्तमान शोध विषय हेतु इलाहाबाद नगर के चयन में अनेकानेक 
कारकों का योगदान रहा है। 

सर्वप्रथम गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदियों के तट पर बसा यह महानगर 
सभ्यता के उद्भव काल से ही उत्तर भारत के हृदय स्थल पर सुरम्य रुप से स्थित है। 
सम्भवतः भारतवर्ष का उस काल में अन्य कोई नगर, सांस्कृतिक विकास की विभिन्‍न 
अवस्थाओं का इतने स्पष्ट ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता, जितना कि इलाहाबाद जिसे 
प्राचीन काल में प्रयाग नाम से जाना जाता था। गंगा यमुना एवं सरस्वती नदियों का संगम 
होने के कारण प्रयाग को गंगा यमुनी संस्कृति का केन्द्र बिन्दु माना जाता है। ऐसे नगर 
की राजनीति को शोधकर्ता के लिये अपने शोध का विषय बनाना स्वभाविक है। द्वितीय 


राजनीतिक महत्व की दृष्टि से इलाहाबाद नगर को यह अनोखा गौरव भी प्राप्त है कि 
उसने देश को पांच प्रधानमंत्री दिये हैं सर्वश्री जवाहरलाल नेहरु, लाल बहादुर शास्त्री, 
इन्दिरागांधी, राजीव गांधी और वी* पी* सिंह। इसके अतिरिक्त इसने सैकड़ों की संख्या में 
ख्याति प्राप्त शिक्षाविदु, इतिहासकार, साहित्यकार, कानूनविद तथा प्रशासक भी दिये हैं 
जिन्होंने अपनी कीर्ति पताका अपने-अपने क्षेत्रों में न केवल देश में अपितु विदेशों में भी 
फहरायी है और भारत के चतुर्दिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। अतः 
ऐसे नगर की अभिजन राजनीति का अध्ययन शोधकर्ता के लिये रुचिकर होना स्वभाविक 
है। 

तृतीय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं« जवाहरलाल नेहरु ने अपने राजनैतिक जीवन 
का प्रारम्भ इलाहाबाद की पावन भूमि से ही किया था। 923.24 में वे इलाहाबाद 
नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीयों की प्रशासनिक क्षमता पर उनके अटूट 
विश्वास तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण में उनकी गहन आस्था जिनके लिये वह अपने अंग्रेज 
साथियों को भी राजी करने का यथासम्भव प्रयास करते रहे तो इस शोध प्रबंध में खोजने 


का प्रयास किया जायेगा। 


चतुर्थ इलाहाबाद की संस्कृति सदैव से विभिन्‍नता में एकता की परिचायक रही है। 
उसकी मिश्रित जनसंख्या में 70: हिन्दू 20: मुसलमान तथा 0: अन्य वगी के लोग 
सम्मिलित हैं उसके विभिन्‍न समुदायों के मध्य विद्यमान शांति, भाई चारा और सह 
अस्तित्व की भावना उसे अन्य महानगरों से पृथक पहिचान प्रदान करती है। यदि उनके 
बीच कभी कोई संघर्ष की स्थिति बनी भी है, तो वह कुछ और नहीं बल्कि मात्र कुछ 
प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच लौकिक हितों को लेकर उपजे संघर्ष की अभिव्यक्ति मात्र 
रही है। जिसमें जनसमर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी के द्वारा अपने क्रिया-कलापों 
को राजनीतिक रंग देने का प्रयास निहित नहीं है। अतः ऐसे महानगर की अभिजन 
राजनीति के अध्ययन में शोधकर्ती की रुचि होना स्वभाविक है। 


पंचम इस महानगर की आवश्यकताओं और मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर 
पाने में स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की विफलता एक ऐसा तथ्य है जिसने उसको उसमें 
अंतनिहिंत कारणों की खोज करने और उन त्रुटियों को प्रकाश में लाने हेतु प्रेरित किया 
है। इसमें शोधकर्ती द्वारा महानगर प्रशासन की जीवन शक्ति का क्षरण करने वाले कारकों 
को ढूंढ निकालने तथा उन उपायों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया जायेगा जो 
महानगर के स्वस्थ विकास और उसके शांत एवं सद्भावना पूर्ण जीवन को अछूता बनाये 
रखने के लिये आवश्यक है। छठे लोकतंत्र और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के विचार ने 
स्वतंत्र भारत में स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की भूमिका में नये-नये आयामों की 
प्रतिष्ठापना की है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उनके चरित्र एवं दृष्टिकोण में अनेक 
परिवर्तन आये हैं। फिर भी वे नवीन राजनीतिक व्यवस्था में अपनी नयी भूमिका के 
अनुरुप अपने आपको ढाल पाने में असमर्थ हो रहे हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य 
इलाहाबाद महानगर के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास के विभिन्‍न चरणों के 
सन्दर्भ में स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की प्रकृति, कार्यप्रणाली और भूमिका का विस्तृत 
अध्ययन करना है। 


सातवें चूंकि अभी तक अधिकांश शोधकार्य ग्रामीण अथवा राष्ट्रीय राजनीति को 
लेकर ही हुआ है इसलिये उसने इस महानगर की राजनीति के अध्ययन के माध्यम से 
ज्ञान की उस रिक्ति को भरने का प्रयास किया है जो कि एक लम्बे समय से 
शिक्षाशास्त्रियों एवं शोधकर्ताओं की उपेक्षा का विषय रही है और अंत में शोधकर्ता की 
इलाहाबाद महानगरपालिका क्षेत्र के लोगों के साथ एक दशाब्दी सम्पक स्थापित करने में 
सहायक सिद्ध होगी, जो कि किसी भी संस्थान के सूक्ष्म अध्ययन के लिये परमावश्यक है। 


(3) शोध विधि $- 

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त शोध विधि नगरीय राजनीति के अनुभवमूलक अध्ययन 
पर आधारित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण तथा संस्थागत विवरण के आदर्श समिश्रण का 
प्रतिनिधित्व करती है। म्युनेसिपल अधिनियमों तथा शासकीय आदेशों ने नगरीय प्रशासन 
के वैधानिक ढांचे के विगत तथा वर्तमान स्वरुप को समझने हेतु पृष्ठभूमिक सामग्री प्रदान 
की है। राजनीतिक अभिजनों के सामने आने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याओं को 
समझने और उनके समाधान हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये उसने विभागीय 
कार्यवाहियों, प्रशासकीय आख्याओं, अधिकाधिक पत्रों तथा न्यायिक निर्णयों का अध्ययन 
किया है। शोध प्रबंध से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री एवं सूचनाओं के संकलन हेतु उसने 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का सहारा लिया है तथा आंकड़े एकत्रित करने हेतु 
निगम इलाहाबाद के अतिरिक्त जिला प्रशासन के विभिन्‍न कार्यालयों के मूल अभिलेखों 
तथा सरकारी फाइलों का भी भली भांति अवलोकन किया है। 

शोध विषय के सैद्धान्तिक पक्ष का अध्ययन पूर्ण कर लेने के पश्चात, उसके 
व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन इलाहाबाद की स्थानीय राजनीति में अभिजनों के व्यवहार के 
अनुभवमूलक अध्ययन से पूरा किया गया है। शोध सामग्री के संकलन में मौलिक तथा 
परोक्ष दोनो ही प्रकार के श्रोतों का सहयोग लिया गया है। इस हैतु स्थानीय मतदाताओं, हेतु स्थानीय मतदाताओं, 
नगरमहापालिका सदस्यों, एवं कर्मचारी नेताओं के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार, अनौपचारिक 
वार्ताकाल तथा प्रश्न मालाओं के माध्यम से सूचनायें एकत्रित की गई है। ऐसे 20 लोगों 
से प्रश्न मालायें पूरी करवाई गई जिनमें 0 व्यक्ति नगरमहापालिका कर्मचार्स और 0 
सामान्य मतदाता थे और जिन्हें इलाहाबाद की नगरीय राजनीति का पर्याप्त अनुभव एवं 
ज्ञान था। 

राजनीतिक विश्लेषण हेतु आवश्यक जानकारी अनेक मामलों में दीर्घकालीन बैठकों 
एवं सघन साक्षात्कारों से प्राप्त की गयी है। स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के साथ 


साक्षात्कार मुख्य रुप से उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, जनसामान्य 
के साथ उनके राजनीतिक सम्प्रेरण, राजनीतिक विषयों पर उनकी जानकारी, स्थानीय 
समस्याओं के निराकरण हेतु उनके द्वारा किये गये प्रयास, और राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति 
उनकी जागरुकता आदि से सम्बन्धित था। उत्तरदाता पर्याप्त अनुभवी तथा श्रेष्ठ व्यक्तित्व 
के धनी थे। राजनीतिक परिणामों के सम्बन्ध में उनके उत्तर स्पष्ट व रचनात्मक थे 
जिनसे शोध के नये-नये क्षेत्र बार-बार खुलते थे। वे स्वभाविक रुप से शोधकर्ता के लिये 
आकर्षण के केन्द्र बिन्दु थे। उसने उत्तरदाताओं का चयन उनकी सामाजिक स्थिति और 
प्रतिष्ठा के आधार पर किया था, और चयन की यह प्रक्रिया निरंतर एवं नियमित थी। 
विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सहभागियों और सुविज्ञ व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
आवश्यक सूत्र साक्षात्कार से ही प्राप्त हो रहे थे। इलाहाबाद महानगर के जन जीवन में 
अत्यधिक प्रभावशाली लगभग समस्त प्रमुख जनों का साक्षात्कार विस्तार से लिया गया था. 
और वे प्रायः सभी सहयोग हेतु पर्याप्त इच्छुक पाये गये थे। इस क्रम में लगभग 200 


लोगों का उनके घर जाकर साक्षात्कार लिया गया था। इन लोगों का चयन बेतरतीव ढंग 
२... लननिशिवनननननननननकननननमनननननीनकीनिन न न नीतिगत टिए गए... लिन ीलिभिनननननननन++-+५०५++०++ + 





से उनके लिंग धर्म जाति शिक्षा और व्यवसाय को ध्यान में रखकर किया गया था ताकि द 
उसे अधिकाधिक व्यापक एवं लाभदायक बनाया जा सके। शोधकती के स्थानीय 
मतदाताओं, नगरपालिका सदस्यों और स्थानीय प्रशासकों का साक्षात्कार उनके कर्तव्यबोध 
तथा दृष्टिकोणात्मक स्थिति को जानने के लिये व्यक्तिगत रुप से लिया गया था। स्थानीय 
बस्तियों में जाकर लोगों की कठिनाइयों को जानने और स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की 
भूमिका एवं कार्य प्रणाली के बारे में उनके दृष्टिकोण को समझने हेतु उनसे व्यक्तिगत रुप 
से सम्पर्क किया गया था, जिससे वह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया था कि स्थानीय नौकरशाहों 
और नगरमहापालिका कर्मचारियों को स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त 
जानकारी थी। जिन लोगों का साक्षात्कार लिया गया था उनके ( भाग में सभी 
विभागाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, निरीक्षक, अनुभवी लिपिक एवं अवकाश प्राप्त म्यूनिसिपल 


कर्नंचारी शामिल थे उन सबका रुख रचनात्मक था, तथा उनके द्वारा सम्पूर्ण वांछित 


जानकारी सहर्ष उपलब्ध करायी गयी थी। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद महानगर की 
राजनीति से घनिष्ठ रुप से जुड़े हुये अधिकांश पूर्व नगराध्यक्षों, उपनगराध्यक्षों, नगर ' 
महापालिका सदस्यों, विधानमण्डल व संसद सदस्यों से इस शोध विषय पर लम्बे-लम्बे 
वार्तालाप हुये थे। बोर्ड तथा उसकी उपसमितियों की कार्यपछ्धति को निकट से देखने और 
समझने हेतु उसने उसकी बैठकों में प्रत्यक्ष रुप से भाग लिया था। इस प्रकार उसने 
आंकड़े संचयन के मुद्दे पर लोक अभिलेखों, दैनिक समाचारपत्रों विस्तृत साक्षात्कारों एवं 
नगरीय राजनीति के अनुभवमूलक अध्ययन पर आधारित व्यक्तिगत पर्यवेक्षण पर अधिक 
विश्वास किया था। इलाहाबाद महानगर के नगरीय प्रशासन के विगत इतिहास के बारे में 
आंकड़े एकत्रित करने हेतु जनगणना आख्याओं का सहारा लिया गया था जो कि उसकी 
विगत कार्यप्रणाली से पूर्ण परिचित समझे गये थे शोध सक्ञग्नी के मूल श्लोत के रुप में 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, गजट अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर प्रकाशित शासकीय आदेशों 
पर निर्भर रहा गया था और निष्कर्ष निकालने हेतु इन प्राप्त आंकड़ों को सारणीबद्ध 
करके उनके तुलनात्मक विश्लेषण की प्रक्रिया अपनायी गयी। 





अभिजन का अर्थ 
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राजनीतिक अभिजन सिद्धान्त : अभिजनवाद की अवधारणा प्रकृति 
एवं महत्व 
(3) भारत में अभिजनवाद का उद्भव एवं विकास 


(4) अभिजन का अर्थ :- हिन्दी भाषा का 'अभिजन! शब्द अंग्रेजी भाषा के 
806 986 शब्द से हुई है, जिसका अर्थ था चयन करना। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 
अभिजन शब्द का प्रयोग विभिन्‍न अथी में हुआ है। 6 वीं सर्दी में उसका प्रयोग 
सामान्यतः चयन” के अर्थ में किया जाता था। 7 वीं सर्दी में उसका प्रयोग किसी वस्तु 
विशेष की श्रेष्ठता दर्शने और बाद में जाकर श्रेष्ठ सामाजिक वर्ग” के लिये किया जाने 
लगा। हाल के वर्षो में अभिजन अध्ययन ने सामाजिक व व्यवहारिक क्षेत्र में विद्वानों की 
कार्यसूची में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है। आज अभिजन से तात्पर्य उस अल्पसंख्यक 
वर्ग से लिया जाता है जिसने अपनी श्रेष्ठता द्वारा अपने आपको शेष समाज से अलग 
कर लिया है। 

राजनीति शास्त्रायों द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व की सर्वमान्य अवधारणा को 
अभिजन! राजनीतिक अभिजन! शासक अभिजन”! “शक्ति अभिजन! '्रभावशाली 
अभिजन” ननिर्णयकर्ता अभिजन” आदि नामों से सम्बोंधित किया गया है। विद्वानों द्वारा 
समय-समय पर इस अवधारणा के सम्बन्ध में की गयी टिप्पणियों और परिभाषित 
वरीयताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न वैचारिक अस्त व्यस्तता तथा अस्पृश्यता से अभिजन 
की अवधारणा को पर्याप्त क्षति हुई है। फिर भी आज का सामान्य विचार अभिजन ही है। 

समाज में कुछ लोग विशिष्ट होते हैं और उनका समाज से पृथक एक वर्ग होता 
है। यह लोग अपना अलग ही तबका बना लेते है। सामान्यतया समाज के इन्हीं सम्पन्न व 


सम्भ्रान्त लोगों को अभिजन कहा जाता है। ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति सामाजिक 
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श्रेष्ठता, और जातीय उच्चता के कारण राजकीय कार्य करने वालों के निकट रहते रहे है। 
इसके कारण इनका समाज के अभिजन वर्ग में सम्मिलित मान लिया जाता है यही 
अभिजन शब्द का व्यापक अर्थ है। राजनीतिक अभिजन एक सीमित अर्थ वाली धारणा है। 
इसमें आर्थिक सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेष्ठ जन 
नहीं आते हैं। राजनीतिक अभिजनवर्ग का सम्बन्ध उन लोगों से है जो राजनीतिक व्यवस्था 
के संचालन और उसकी निर्णयकारिता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखते है। 
इसीलिये राजनीतिक अभिजनों को राजनीतिक व्यवस्था के लिये निर्णयकर्ता कहा गया है। 

पैरेटो का कहना है “अभिजन” वे सफल लोग है जो सबसे ऊपर आ जाते है“ 
मिचेल्स ने अभिजनों की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “अभिजन संगठित अल्पसमूह हे 
जो एक सी अंतः प्रेरणा से प्रेरित होते है और असंगठित बहुसंख्यकों पर अधिपत्य जमाये 
रहते है” लासबेल ने अति संक्षिप्त परिभाषा देते हुए कहा है कि “अभिजन राजनीतिक 
व्यवस्था में सत्ता धारक है”। 

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीतिक अभिजन समाज के सर्वोच्च सत्ता-केन्द्र 
राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्ध रखते है। इस अर्थ में वे सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय 
लेने वाले और उन्हें कार्यान्वित करने वाले शीर्ष के नेता होते हैं। समाज में उनका सम्मान 
होता है और वितरण के समस्त साधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण रहता है। वे लोगों की 
भावनाओं का प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व करते है इस रूप में वे समाज के अन्य लोगों से 
अलग हो जाते है। राजनीतिक अभिजनों की सरल शब्दों में परिभाषा इस प्रकार की जा 
सकती है। 

राजनीतिक अभिजन राजनीतिक समाज का वह अल्पसंख्यक वर्ग है जो कि 
राजनीतिक व्यवस्था संचालन और उसके विर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से निरूपित करता है। 

प्लेटे और अरस्तू के अनुसार अभिजन पैदायशी बनते है किन्तु आधुनिक समाजों 


में अधिकांश अभिजन अपनी योग्यता और उपलब्धियों के बल पर ऊपर उठते है यह भी 
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सही है कि आज भी कुछ लोग परम्परा, आर्थिक सम्पन्तता, समाज के साधनों पर 
नियंत्राण के सामर्थ्य या फिर भौतिक शक्ति [70८०० 7०:०४] का भय दिखाकर अथवा 
परिस्थिति वश अभिजनों में आ मिलते हैं किन्तु राजनीतिक अभिजन अधिकतर राजनीति 
के क्षेत्र में विशिष्टपन और लोकप्रियता के आधार पर ही बनते हैं। यह अलग बात है कि 
राजनीतिक विशिष्टता उन्हें धन के कारण समाज में प्रतिष्ठा के कारण या फिर जोड़-तोड़ 
के कारण मिली है। परन्तु वे राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और संचालन 
होते है या संचालक बनने की स्थिति में होते है। 

राजनीतिक अभिजन सदैव अल्पसंख्यक होते हैं, और राजनीतिक समाज के लिये 
न कंवल महत्वपूर्ण निर्णय लेते है, अपितु इन निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू भी करवाते 
हैं। इनकी मान्यता है कि लोगों में स्वभाविक रूप से असमानता होती है। सभी में 
राजनीतिक कार्य करने की योग्यता और क्षमता नहीं होती है। शासन करने के गुण तो 
केवल कुछ में ही होते हैं और कुछ ही सबके लिये निर्णयकर्ता, आदेशक और भाग्यविधाता 
होते है। कभी-कभी अभिजनों को समाज में जनता की श्रद्धा व अन्ध भक्ति प्राप्त होती है 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अभिजन स्थायी होते है उनमें बदलाव नहीं आता। 
लोकतंत्र में सत्तारूढ़दहल की हार से राजनीतिक अभिजन नहीं बदलते। वे तो वही रहते है 
केवल सत्ता का हेर-फेर होता है। पहले जो विपक्ष में थे वे अब सत्ता में आ गये, और 
सत्ता वाले विपक्ष में चले गये। पैरैटो द्वारा प्रतिपादित “अभिजन संचयन” की संकल्पना में 
अभिजनों का ऐसा ही हेर-फेर निहित है। 

एस0 ई0 फाइनर ने अपनी पुस्तक कम्पैरेटिव गवर्नमेंट” में ही सत्ता के हेर-फेर 
को स्पष्ट करने के लिये अभिजन के दो प्रकार बतलायें है, सत्ता या शासन अभिजन, 
प्रतिपक्षी या विपक्षी अभिजन। फाइनर की यह मान्यता है कि सामान्यतया राजनीतिक 
अभिजन में ही सत्ता की अदला बदली होती रहती है। उनमें ही सत्ता के लिये प्रतियोगिता 
या संघर्ष चलता रहता है, और इस संघर्ष में कुछ लोग जनता को गुमराह कर उनका 


समर्थन प्राप्त करके सत्ता अभिजन बन जाते है। 
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अभिजनों की प्रकृति के इस विवेचन से स्पष्ट है कि ऐसा वर्ग केवल राजनीतिक 
व्यवस्था में ही नहीं जीवन के हर क्षेत्र में स्वतः उभरकर सबसे ऊपर आ जाता है। पैरेटो 
ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिख है कि “अभिजन वर्ग में उन सभी सफल व्यक्तियों की 
गणना की जा सकती है जो प्रत्येक धन्धे में और समाज के प्रत्येक स्तर या शिखर पर 
पाये जाते हैं। वकीलों, वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि चोरों और वेश्याओं के भी 
अपने-अपने अभिजन होते है।” 

मोस्का ने अभिजन वर्ग की प्रकृति को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि सभी शासक 
एक प्रकार के होते है और उनका नियंत्रण सदा ही अभिजनवर्ग के हाथमें रहता है उसने 
लिख है कि “सभी समाजों में, उन समाजों से लेकर जिनका बहुत कम विकास हुआ है 
उन समाजों तक जो सबसे अधिक प्रगतिशील एवं शक्तिशाली है केवल दो ही वर्ग के लोग 
पाये जाते है, एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। पहला वर्ग जो संख्या में कम होता 
है, सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यो पर नियंत्राण रखता है। सत्ता पर अपना एकाधिकार 
रखता है और सत्ता से प्राप्त होने वाले सभी लाभों का पूर्ण उपयोग करता है। जबकि 
दूसर वर्ग जो संख्या में बहुत बड़ा होता है पहले वर्ग द्वारा निर्देशित व नियंत्रित होता है। 
इन दोनों के बीच सम्बन्ध न्यूनाधिक रूप में कभी तो वैधता पर आधारित होते है और 
कभी स्वेच्छाचारिता अथवा हिंसा पर। 

पैरेटो और मोस्का के उपर्युक्त विचार अभिजन की प्रकृति को स्पष्ट कर देते है 
वास्तव में हर समाज में कुछ ही सबके नाम पर आगे बढ़ते है और समाज के लोगों में 
शिखर पर आ जाते है उनकी अपनी अलग पहचान, मान्यताएं और संस्कृति हो जाती है 
जो उनको समाज के साथ रहते हुए भी समाज से अलग विशिष्ट और शीर्ष पर रखती 
है । 
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(2) राजनीतिक अभिजन सिद्धान्त : अभिजनवाद की अवधारणा 

प्रकृति एवं महत्वः 

अभिजन सिद्धान्त के बीज प्लेटों और अरस्तू के विचारों में ही बो दिये गये थे 
और उसके बाद के राजनीतिक चिन्तकों में अनेक ने इस अवधारणा को राजनीतिक 
वयवस्थाओं की वास्तविकताओं के अनुरूप ही पाया। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7 वीं 
सदी में हुआ था पर इसका प्रचलन इस शताब्दी में ही अधिक हुआ है। राजनीतिक 
अभिजन सिद्धान्त का विकास 950 के दशक में अमरीका के शुम्पीटर जैसे अर्थशास्त्रियों, 
लासुबेल जैसे राजनीतिशास्क्रियों और सी0 राइट मिल्स जैसे समाजशास्त्रियों द्वारा 
विभिन्‍नरूपों में किया गया है वैसे अभिजन सिद्धान्त के मूल-सूत्र अनेक यूरोपीय विचारकों 
द्वारा फांसीवाद से पूरी ही प्रतिपादित किये जा चुके थे उनमें प्रमुख थे इटली के विलफ्रेडो 
पैरेटो और नीरोनों मोस्का, स्विस जर्मन राबर्ट मिचेल्स और स्पेन के जार्ज आटिंग बाई 
गैसेट । 

राजनीतिक अभिजन की अवधारणा को और अधिक सुनिश्चित रूप देने में सी0 
राइट मिल्स, हंटर और लासबेल का प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने अभिजन सिद्धान्त के 
आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति कार्यक्षमता और उसके परिवर्तन व विकास 
एवं पतन को समझने का प्रयास किया है। वे पैरेटो, मोस्का और मिचेल्स की आधारभूत 
मान्यताओं को ही लेकर चलें है। 

ऊपर से देखने में यह सिद्धान्त उत्पन्न सरल और स्पष्ट प्रतीत होता है किन्तु 
व्यवहार में राजनीतिक विश्लेषण में इसकी बहुत सीमित उपादेयता रही है। इस शताब्दी के 
इस अन्तिम दशक में लोगों का बढ़ता हुआ सामाजीकरण, उनकी राजनीतिक सहभागिता 
और उनकी राजनीतिक भर्ती और राजनीतिकरण अभिजन वर्ग को इतना उलट-पलट रहा 
है कि यह कहना कठिन प्रतीत होता है कि वास्तव में राजनीतिक शक्ति के धारक और 
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निर्णयकर्ता कौन है राजनीति में निर्णय प्रक्रिया इतने अधिक दबावों व प्रभावों से नियंत्रित 
होने लगी है कि अभिजनवर्ग को सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं रहा। अतः यह मान्यता 
इतनी लम्बी अवधि तक विद्यमान रहकर भी राजनीतिक विश्लेषण में बहुत उपयोगी या 
सार्थक नहीं बन सकी है। 

पैरेटों के अभिजन सम्बन्धी विचार इस मूल धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक 
समाज में व्यक्तियों में बुद्धि निपुणता और क्षमता सम्बन्धीन जन्मजात अंतर होता है। 
उनमें से कुछ कुशाग्र बुद्धि और व्यवहारिक कौशलयुक्‍्त होते हैं, इस कारण से श्रेष्ठ हो 
जाते है, और येन-केन प्रकारेण लोगो पर हावी हो जाते है। उनके अनुसार इस प्रकार 
समाज में दो वर्ग होते है एक उच्च वर्ग जिसे वह अभिजन वर्ग भी कहता है और उन्हें 
शासक अभिजन और शासक के बाहर के अभिजन नामक दो उपवर्गों में विभक्त किया 
जाता है दूसरा वर्ग निम्न होता है जो सदैव संख्या में अधिक होने के बावजूद पहले वाले 
अल्पवर्ग के नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करता है। 

पैरेटो ने अपने अध्ययन का केन्द्रबिन्दु शासक अभिजनवर्ग को ही बनाया है और 
यह प्रतिपादित किया जाता है कि यह वर्ग बल प्रयोग और चालाकी दोनों के विभिन्‍न 
आधार पर ही जनता पर शासन करता है। इसमें भी उसके अनुसार शासक अभिजन बल 
प्रयोग पर अधिक आश्रित रहता है। उसने शासन अभिजन की ही भाँति अभिजनवर्ग में 
'संचलन की संकल्पना” का भी विकास किया है इसका अर्थ है कि राजनीतिक अभिजन 
स्थायी नहीं होते। उनमें परिवर्तन होते रहते है पुराने भ्रष्ट होकर पवित्र हो जाते है और 
उन्हें हटाकर नये योग्य लोग आ जाते है। उसके अनुसार प्रत्येक समाज में व्यक्ति और 
अभिजनवर्ग अनवरत रूप से उच्चतर से निम्न स्तर की और और निम्न स्तर से उच्च 
स्‍तर की ओर आते जाते रहते है। पतन कारक तत्वों की संख्या बढ़ती रहती है, और 
दूसरी ओर शासित वर्ग में उच्च गुणों से विभूषित तत्व उभरते रहते हैं उनका कहना है 
कि इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज का प्रत्येक अभिजन वर्ग अन्ततः नष्ट हो जाता है 


और उसके स्थान पर दूसरे लोग आ जाते हैं। यही अभिजनों का संचलन सिद्धान्त है। 


के 


परिवर्तन की यह प्रक्रिया कभी शासक वर्ग के विभिन्‍न समूहों तक ही सीमित रहती है 
और कभी-कभी गैर अभिजनवर्ग के लोग निम्न स्तर से उठकर शासक अभिजनवर्ग के 
विरूद्ध शक्ति के संघर्ष में जुटकर तत्कालीन अभिजनवर्ग में शामिल हो जाते है और 
अभिजन तथा गैर अभिजनवर्ग के बीच यह परिवर्तन प्रत्यावर्तन होता रहता है। पैरेटो का 
मानना है संचलन के अभाव में क्रान्तियाँ हो सकती है किन्तु यह आये दिन की बात नहीं 
होनी चाहिये। 

मोस्का के अनुसार अभिजनवर्ग की दो प्रमुख विशेषताएँ है एक आदेश की 
अभिवृत्ति और दूसरी राजनीतिक नियंत्राण की क्षमता। शासक अभिजनों में इनकी कमी 
सत्ता परिवर्तन अपरिहार्य बना देती है पैरेटो द्वारा बतलाये गये परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक 
कारणों में कुछ सामाजिक कारण जोड़कर वह उसके परिवर्तन के विचार से सहमत रहता 
है उसका कहना है कि समाज में नये-नये हित और नये आदर्शों के निर्पण से नयी 
समस्‍यायें खड़ी हो जाती हैं और शासकवर्ग उन पर ध्यान देने में देरी करता है या चूक 
जाता है तो शासक वर्ग में ठहराव आकर वह उसे पतन की ओर धकेल देता है इस तरह 
अभिजनों का संचलन होता रहता है। 

मोस्का के अनुसार अभिजनवर्ग जैसा एक छोटा सा समूह संगठित रहता है इसी 
बल पर वह असंगठित बहुसंख्यकवर्ग पर शासन करता है और अपने आपको सत्ता में 
बनाये रखता है शासक वर्ग अपनी नीतियां चाहे वे भले ही स्वार्थशश बनी हो एक नैतिक 
और कानूनी आवरण के साथ रखी जाती है, और एक निश्चित सामाजिक आवश्यकता 
की पूर्ति करती है इससे मानव की गहन अनुपूर्ति की संतुष्टि होती है कि उस पर किसे 
जाने वाले शासन का आधार बल प्रयोग ही नहीं वरन कोई नैतिक सिद्धान्त भी है। यह 
भावना राजनीतिक संस्थाओं, जनसाधारण और सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ने में 


सहायक रहती है। 
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मिचेल्स ने राजनीतिक अभिजनों के विवेचन में एक नये सिद्धान्त “स्वल्प-तंत्र का 
लौह नियम” प्रतिपादित किया। उनका कहना है कि “मनुष्यों के ऐसे संगठन में जो 
निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील है अन्तरवर्ती स्वल्पातांत्रिक प्रकृतियां 
विद्यमान रहती है जिनके कारण मनुष्यों में बहुमत के लिये गुलामी की अपनी आश्वत 
मनोवृति के फलस्वरूप एक अल्पसंख्यक वर्ग के प्रभुत्त को स्वीकार करना उनकी अपनी 
पूर्व नियति बन जाती है। समाजिक जीवन के सभी खूपों में नेतृत्व एक आवश्यकता है। 
सभी व्यवस्थाओं और सभ्यताओं में कुलीनतंत्र की व्यवस्थाओं का प्रदर्शन होता है। मिचेल्स 
का.मानना है कि अधिकांश मनुष्य स्वभाव से उदासीन आलसी और गुलाम वृत्ति वाले होते 
हैं, और शासन में भाग लेने में असमर्थ रहते हैं। समय-समय पर यदि उनकी, प्रशंसा 
कर दी जाय, तो वे संतुष्ट रहते है, और शक्ति के सामने सदा ही विनम्र और आज्ञाकारी 
बन जाते है। स्वाभाविक रूप से नेता अपने को सत्तासीन रखते हुए जनता के इन गुणों 
का फायदा उठाता है और एक बार सत्ता में आ जाने के बाद शक्ति के शिखर के सीन 
से उसे हटाया नहीं जा सकता है यह कुलीनतंत्र का लौह नियम कहलाता है। 

यह सत्ता वर्ग का सत्ता न छोड़ने का नियम लौह नियम इसलिये कहा जाता है, 
क्योकि सत्ता में शक्ति और आकर्षण ही इतना होता है कि उससे सत्ता धारक चिपका ही 
रहता है। और उसे सत्ता से प्रथक करना दुष्कर कार्य है। नेताओ को सत्ता के शिखर से 
हटाने के प्रयत्न अनिवार्यत असफल होते हैं। हाँ, क्रान्तियों के माध्यम से कभी-कभी 
आततायी शासकों को हटा दिया जाता है। किन्तु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके 
स्थान पर दूसरे निरंकुश शासक आ जाते हैं। इस प्रकार सत्ता बराबर कुछ लोगों के हाथ 
में बनी रहती है। मिचेल्स का यह मानना है कि सत्ता हमेशा कुछ के पास ही रहेगी और 
वे सत्ता से हटाये नहीं जा सकेंगें। 
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लासवेल ने समाज को जनता और अभिजनवर्ग में विभाजित किया है उसके 
अनुसार राजनीतिक अभिजन वे लोग है जिन्हें समाज में अपनी योग्यता के कारण सब 
कुछ प्राप्त हुआ है। वे वातावरण को इस प्रकार मोड़ देते है, जिससे वे लोग जिन्होंने 
शिखर पर जाने दिया है, आगे भी उनका समर्थन करते रहें और वे सत्ता में बने रहें। 
लासवेल यहाँ सत्ता को बनाये रखने में शक्ति की धारणा का समावेश करता है। उसका 
मत है कि एक बार सत्ता शिखर में पहुचने के बाद योग्यता के बजाय जो शक्ति के 
धारक होते है, वहीं अभिजन रहते हैं और शेष लोग, चाहे उनकी योग्यता कुछ भी हो वे 
अभिजन वर्ग में नहीं रह पाते हैं। लासवेल की अभिजन सिद्धान्त को प्रमुख देन 
राजनीतिक अभिजनों के निर्णय में जन स्वीकृति की धारणा है। उनका कहना है कि शक्ति 
का भय बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहता। निर्णयों की उपयोगिता का भी उतना महत्व 
नहीं। वास्तव में जन स्वीकृत ही निर्णायक होती है। यदि अभिजनों के निर्णय के पीछे 
जनस्वीकृति नहीं वरन शक्ति है तो समझ लीजिये कि उनके दिन लद गये है। ऐसी स्थिति 
में उनके स्थान पर शीघ्र ही दूसरे अभिजन सत्ता सम्भाल लेते हैं। इस प्रकार सिद्धान्त को 
परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना कहा जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त गैसेट, वर्नहम और राइट मिल्स ने भी अभिजन सिद्धान्त को 
विस्तार से व्याख्या की है। गैसेट का मानना है कि राजनीतिक अभिजन अपने गुणों के 
कारण या परिस्थितियों को अपने पक्ष में रखने की जोड़-तोड़ की दक्षता के कारण सत्ता 
में नहीं बने रहते। उनका विचार है कि जनता स्वयं निर्णय करती है कि उनके कीन नेता 
होगें और चुनने के बाद वही उनको समर्थन देकर सत्ता में बनाये रखती है, और उनकी 
आज्ञा का पालन करती रहती है। जब जनता को अपने नेताओं की ईमानदारी और 
कार्यकुशलता पर शंका होने लगती है, वो वही उनके स्थान पर नये नेता लाती है। जनता 
ही उन्हें ठीक रास्ते पर चलने की वाहय करती है। 
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बर्नहम ने अभिजन सिद्धान्त में आर्थिक पक्ष को जोड़ा है। राजनीतिक नेतृत्व उन्हीं 
को मिलता है जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं, वह अभिजनों के सत्ता में आने और 
बने रहने में आर्थिक शक्ति को ही महत्वपूर्ण मानता है। उसमें भी वह शासन का 
वास्तविक दायित्व नौकरशाही के हाथ में चले जाने की बात करता हैं और इस प्रकार 
नौकरशाही एक नया अभिजनवर्ग बनाती है, स्थायित्व के कारण सत्ता की वास्तविक धारक 
बन जाती है और ऐसी ही बनी रहती है। 

सी0 राइट मिल्‍्स अभिजनवर्ग की धारणा को व्यक्तियों के बजाय संस्थाओं से 
जोड़ता है। उसके अनुसार राजनीतिक शक्तियों का अब संस्थाकरण हो गया है। शक्तियाँ 
व्यक्तियों में नहीं अब संस्थाओं में निहित हैं। जनता उन्हीं की सत्ता का पालन करती है। 
इन संस्थाओं के धारकों को चुनने में जनता पूर्ण स्वतंत्र होती है उसके अनुसार नेताओं 
में परिवर्तन भी संस्थागत ढाँचे के साथ बँधा होता है। उनके संचालन में चुनाव ही 
एकमात्र नियामक होता है। 

सी0 राइट मिल्स अभिजनवर्ग की धारणा को व्यक्तियों के बजाय संस्थाओं से 
जोड़ता है। उसके अनुसार राजनीतिक शक्तियों का संस्थाकरण हो गया है। शक्तियाँ 
व्यक्तियों में नहीं अब संस्थाओं में निहित हैं। जनता उन्हीं की सत्ता का पालन करती है। 
इन संस्थाओं के धारकों को चुनने में जनता पूर्ण स्वतंत्र होती है उसके अनुसार नेताओं 
में परिवर्तन भी संस्थागत ढांचे के साथ बँधा होता है उसके संचालन में चुनाव ही एकमात्र 
नियामक होता है! 

विभिन्‍न विचारकों के अभिजन सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करने के बाद यह 
बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि उनमें मतभेद होते हुये भी कुछ बातों में समानता 
है। इस बात पर वे सभी सहमत है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में शासन शक्ति केवल 
कुछ ही हाथों में रहती है और राजनीतिक अभिजन सत्ता में आने के बादसत्ता के बाद 
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सत्ता में बने रहने का हर सम्भव उपाय करते है। और निर्णय अन्ततः अभिजन ही करते 
हैं और वही उनका पालन करवाते है। 

अभिजन समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान रहते हैं। व्यक्ति के जीवन के सभी 
पक्षों से सम्बन्धित अभिजन समूह होते हैं। किन्तु मोटे तौर पर राजनीतिक अभिजन (क) 
शासकीय या शक्ति अभिजन, तथा (ख) प्रति अभिजन में ही व्यक्त किये जा सकते हैं। 
प्रथम राजनीतिक व्यवस्था में सत्तासीन होकर निर्णय लेते है, और उन्हें लागू करवाते हैं। 
दूसरे वे हैं जो विपक्ष में है, और कभी भी सत्ता संभालने की स्थिति में रहते है। 

राजनीतिक अभिजन भी अन्य अभिजन समूहों की भांति होते है। किन्तु इनकी कुछ 
अतिरक्त विशेषतायें भी होती हैं, जो उन्हें उनसे अलग करती है। जैसे वे सत्ता युक्त होते 
है और उनकी सत्ता वैध होती है। वे खुलापन रखते हैं बहुसंख्यकों से परथकता रखते हैं 
और समाज में बल प्रयोग को ही अपना वैध अधिकार मानते है जब वे सत्ता में होते हैं. 
तो जन समर्थन से युक्त होते हैं। राजनीतिक अभिजनो के ये लक्षण उन्हें समाज में 
सर्वोपरिता की स्थिति प्रदान करते हैं। वे समाज के कुछ ऐसे चुनिन्दा लोग होते है जो 
सम्पूर्ण राजनीतिक सक्रियता के नियामक रहते हैं और समाज के विकास का मार्ग, दिशा 
और गति का निर्धारण करते हैं। 

लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि सही अर्थों में लोकतांत्रिक है तो वह अभिजन सिद्धान्त 
का विलोम हो जाती है। लोकतंत्र में शासक होते हैं, किन्तु उनमें अब इतना निपुण हो. 
जाता है, और उनमें इतना जल्दी-जल्दी परिवर्तन व संचलन होते है कि यह सही अर्थों में. 
अभिजनवर्ग बन ही नहीं पाते हैं। फिर भी लोकतंत्र में शासन का संचालन अन्ततः कुछ 
ही लोगों के द्वारा होता है वे कुछ लोग ही एक समय विशेष में अभिजन की भूमिका 
निभाते हैं। जब तक ये सत्ता में रहते हैं, शासन का दायित्व उन्हीं के कंधो पर रहता है, 
परन्तु लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सत्ता पाकर निश्चित नहीं हो सकते। उनकी सत्ता कभी 
भी अन्य लोगों में हस्तांतरित हो सकती है। अतः लोकतंत्र में सत्ता में रहते हुये उनकी क्‍ 
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विशेष भूमिका हो जाती है। लोकतंत्र के खेल के नियमों को बनाये रखने का दायित्व 
जनता के कन्धों पर न होकर, विशिष्ट जनों के ऊपर होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में 
प्रतिबद्धत जनसाधारण की न होकर अभिजनों की होती है। ये लोग लोकतंत्र के अक्षुण्ण 
रखते हैं, जबतक कि कोई इनकी सत्ता को अचानक झपटने का प्रयास न करे। ऐसा 
प्रयतल एशिया व अफ्रीका के अनेक देशों में अचानक जन परियोजन द्वारा होते रहे हैं 
जबकि अभिजनों ने लोकतंत्र को तिलांजलि देकर अपने आपको सत्ता में रख लिया फिर 
नये सत्ताधारियों के साथ मिलकर सत्ता के शिखर पर बना रहना स्वीकार कर लिया। जब 
कभी क्रांति या युद्ध के माध्यम से लोकतंत्र को उखाड़ने का प्रयत्न होता है तो जमे हुए 
अभिजन सैनिक राज्य की स्थापना की ओर बढ़ने लगते है, तानाशाही कायम कर लेते है, 
और कोई विकल्प न रहने पर संविधान को स्थगित करके वास्तव में लोकतंत्र का ही गला 
घोट देते है। इस प्रकार लोकतंत्र को बचाने में वे लोकतंत्र को स्वयं ही नष्ट कर देते है। 
अभिजन समाज में हर क्षेत्रा में अग्रणी रहने वाले लोग है, अतः सामाजिक 
आर्थिक विकास में भी ये सबसे प्रमुख रहे यह स्वभाविक लगता है। यदि अभिजन शब्द 
को व्यापक अर्थों में देखा जाय तो उन सभी बुद्धिजीवियों को इसमें शामिल किया जा 
सकता है, जिनमें लेखक, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार आते है। सामाजिक _ 
परिवर्तन लाने में इनकी भूमिका प्रमुख होती है। किन्तु राजनीतिक विकास एक विशिष्ट 
प्रकार का विकास है, और उनमें अभिजनों के अलावा समाज व राजनीतिक व्यवस्था के 
अनेक लोगों, दलों, समूहों और संगठनों का समुचित सहयोग अधिक आधारभूत माना 
जाता है। इस कारण देखा गया है कि कई देशों में अभिजन अपने स्वार्थशश राजनीतिक 
विकास के प्रेणता से कहीं अधिक राजनीतिक पतन में भागीदार बने है। 
अभिजन सिद्धान्त भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक समय के अनेक 
राजनीतिशास्त्रियों द्वारा चर्चा करना इस सिद्धान्त के आकर्षण का प्रभाव है। किन्तु इस 
सिद्धान्त में रूचि का प्रमुख कारण मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त का प्रतिकार और _ 
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उसकी शासकवर्ग की कल्पना को झुठलाना था। मार्क्सवादी विचारों के बढ़ते प्रभाव व 
साम्यवादी व्यवस्थाओं की वास्तविकताओं के प्रतिरोध में, यह विचार कि सत्ता तो केवल 
कुछ मे ही रहती है, प्रबल बना था। परन्तु अभिजन सिद्धान्त इसमें बहुत सफल नहीं हो 
सका है क्योंकि लोकतंत्र के चढ़ते ज्वार ने इस सिद्धान्त को न केवल झकझोर दिया है 
वरन्‌ एक तरह से पैरों तले रौंद ही डाला है। 

किन्तु इतने लोकतंत्रीकरण के बाद आज भी यह बात सही है कि हर राजनीतिक 
समाज में निर्णयकर्ता तो कुछ ही होते हैं। यह तथ्य सत्य था और आज भी सत्य लगता 
है। यह बात दूसरी है कि निर्णयकर्ताओं पर अब अनेक दबाव व प्रभाव रहने लगें है 
परन्तु अन्ततः कोई न कोई तो यह या वह” फैसला करती है यही अभिजन है, और यह 
इस सिद्धान्त की सार्थकता व उपयोगिता कही जा सकती है। 
(3) भारत में अभिजनवाद का उद्भव एवं विकास :- एशिया और 
अफ्रीका के विभिन्‍न देशों की भाँति भारत में भी अभिजन की सामान्य विशेषताओं में 
अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंग्रेजों ने जिस समय यहाँ अपने औपनिवेशिक शासन की 
स्थापना की ठीक उस समय भारतीय समाज के दो प्रथक-प्रथक वर्गों का अस्तित्व था - 
9) ग्रामीण जनता का एक बहुत बड़ा समूह 
9) अभिजात्य वर्ग का एक छोटा समूह जो कि मुख्य रूप से नगरों तक सीमित था। 

उपर्युक्त द्वितीय वर्ग से ही अभिजन का निर्माण होता था जो कि जाति धर्म और 
संस्कृति की श्रेष्ठता पर आधारित था। वे प्राचीन रीति रिवाजों के संरक्षण तथा समाज के 
सांस्औतिक ढाँचे के स्तरवाहक के रूप में कार्य करते थे। 

भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ ही वहाँ के विभिन्‍न आर्थिक व 
सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक व्यापारी, सैनिक, धर्म प्रचारक्क और 
नौकरशाह एक बड़ी संख्या में भारत आये। यद्यपि ये लोग पाश्चात्य सभ्यता के सर्वोत्तम 


प्रतिनिधि नहीं थे किन्तु भारत में उन्हें पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि एवं 
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अग्रदूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। धर्म प्रचारकों के अतिरिक्त उनमें से किसी का 
भी आम जनता के साथ अधिक सम्पर्क नहीं था उनकी श्रेष्ठता उनके श्वेत वर्ण एवं 
बार-बार शक्ति प्रयोग की अवधारणा में निहित थी। बाद में उनकी संख्या में हुई निरन्तर 
वृद्धि और जनहित के पक्षों में आये उनकी नीतियों में बदलाव के कारण वे सब अभिजन 
में रूपांतरित हो गये। उनकी प्रतिष्ठा व सम्मान में पर्याप्त वृद्धि हुई तथा भारतीयों की 
दृष्टि में वे आदर्श एवं अनुकरणीय बन गये। कालान्तर में बढ़ते हुये उत्तरदायित्व तथा 
प्रशसकीय जटिलताओं का सामना करने हेतु, अंग्रेजों ने भी कुछ स्थानीय अभिन्‍न और 
युवा भारतीयों जैसे निम्नस्तरीय नौकरशाहों, बाबुओं एवं पुलिस कर्मचारियों को भी 
प्रशासकीय ढाँचे में सम्मिलित कर लिया। जिसके परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त एक नये अभिजनवर्ग का जन्म हुआ। इस वर्ग ने पश्चिमी देशों में जाकर अंग्रेजी 
शिक्षा ग्रहण की। पाश्चात्य विचारों के सम्पक में आये और उनसे प्रभावित होकर राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्रीय आन्दोलन को गति एवं नेतृत्व 
प्रदान किया। 

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भारत में सार्वजनिक मताधिकार पर आधारिक ब्रिटिश 
नमूने का संसदीय शासन अपने यहाँ भी स्थापित किया। इस व्यवस्था में राजनीतिक 
अधिकार एवं शक्तियाँ अनिवार्य रूप से पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त अभिजन वर्ग के हाथों में 
सुरक्षित रहीं। अधिकांश राजनीतिक अभिजन लोकसेवा एवं व्यवसायिक वर्ग से आये थे 
और उनका तत्कालीन समाज में पूर्ण वर्चस्व था। संसदीय प्रजातंत्र ने राजनीतिक दलो को 
जन्म दिया जो कि आगे चलकर बहुदलीय प्रणाली के रूप में विकसित हुये। भारत में 
राजनीतिक दलों का निर्माण किसी राजनीतिक विचारधारा अथवा आर्थिक नीतियों व 
कार्यक्रमों के आधार पर नहीं हुआ वरन्‌ भाषा, धर्म, जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर 
हुआ है। जिनका एक मात्रा उद्देश्य येन-केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना और विशुद्ध 


अवसरवाद था। 
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स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनके सत्ता लोभ ने उन्हे भ्रष्ट आचरण के लिये प्रेरित 
किया। वाणिज्यिक कर्मी और व्यापारिक कम्पनियों में अनेक बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों 
को महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुये प्रारम्भिक वर्षो में स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार की समस्या इतनी 
गंभीर नहीं थी। सभी राजनीतिक अभिजन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करते थे। यही 
कारण था कि राष्ट्र खाद्य समस्या एवं विस्थापितों के पुर्नवास जैसी जटिल स्थितियों का 
सफलतापूर्वक सामना कर सका। किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक कायम न रही सकी। 
शीर्घ ही राजनीतिक अभिजन सत्ता लोभ में आकर भ्रष्टाचार का शिकार हो गये और 
बुद्धिजीवी अभिजन परस्पर विभाजित होते दिखलायी पड़े । 

भारत में राजनीतिक अभिजन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषतायें है जिनका विश्लेषण 
निम्न प्रकार किया जा सकता है। 

भारत का राजनीतिक अभिजन साम्राज्यवादी शासन के अन्तर्गत हुए कुछ सामाजिक 
और आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम है। यह सामान्यतः समाज में उसे नये वर्ग का 
प्रतिनिधित्व करता है जिसे मध्यमवर्ग के नाम से जाना जाता है, और जिसकी उत्पत्ति 
भारत में साम्राज्यवादी शासन की स्थापना तथा उसके बाद के दिनों में नगरों के आकार 
में हुई असाधारण वृद्धि, व्यापारा और वाणिज्य की उन्नति तथा प्रशासन में उदारवादी 
दृष्टिकोण के समावेश के कारण हुई। पुनः यह अभिजनवर्ग भारत में अंग्रेजी शिक्षा और 
पाश्चात्य विचारों की देन है जो कि उनक श्रैष्ठता प्रदान कर आम जनता से प्रथक करते 
हैं, और उन्हें शक्ति व सत्ता से सुसज्जित कर समाज में प्रभावशाली स्तर प्रदान करते 
हैं। किन्तु ये देखा गया है कि देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर इस वर्ग ने देश 
की राजनीतिक प्रक्रिया को स्वशासन की ओर प्रवृत्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 
जिसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज की सत्ता वैधता और प्रभाव में पर्याप्त वृद्धि हुई 
थी। 
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भारत के इन अभिजात्यवर्गीय अभिजनों ने, जिनकी किसी समय उपनिवेश वादी 
शासन को कठपुतली के रूप में निन्‍दा की जाती थी स्वतंत्र भारत की नौकरशाही में, यदि 
चमत्कारिक नहीं तो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य अदा की है। इसने ब्रिटिश 
काल के समाजवादी शासन को स्वतंत्र राष्ट्र की एक लोकतंत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्वक 
बदलकर बहुत बड़ा कार्य किया है। यह भी देखा गया है कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त यह 
नवीन अभिजन जन नेताओं के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधत्व करते हैं। परम्परागत 
मान्यताओं की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। जैसा कि लासवेल ने कहा है कि ”समाज में 
परम्परागत मूल्यों का जैसे-जैसे विरोध बढ़ता जाता है अभिजनवाद की अवधारणा का 
वैसे-वैसे विस्तार होता जाता है। उनमें न केवल सर्वश्रेष्ठ शामिल होते है वरन वे भी 
शामिल हो जाते हैं जो समाज के उस स्तर का निर्माण करते हैं, जहाँ से बहुधा नेतृत्व 
जन्म लेता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व यह देखा जा सकता है कि देश के राष्ट्रीय 
आन्दोलन का नेतृत्व इसी वर्ग के राजनीतिक अभिजनों के हाथ में था। 

कुछ सीमा तक भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र से 
आये हुये अभिजनों ने भी राजनीति में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना प्रारम्भ कर 
दिया। विशेषरूप से उन्होंने 20वीं सदी के तृतीय दशक के मध्य में समाजवाद और समाज 
के भावी स्वरूप के प्रति पंडित नेहरू के क्रांतिकारी विचारों को नरम बनाने में पर्याप्त 
सहायता की स्वाधीनोत्तर काल के प्रारम्भिक दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वही 
अभिजनवर्ग भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सत्तारूढ़ रहा। इस बीच यह भी 
देखा गया है कि बौद्धिक अभिजन धीरे-धीरे शासक राजनीतिक अभिजन के हाथ आ गये। 
पं0 नेहरू ने देश के बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों को शासन में ऊंचे पद देकर अपने हाथ लाने 
में सफलता प्राप्त की। 

किन्तु व्यापारिक अभिजनों को भी इससे कोई विशेष शिकायत नहीं रही क्योंकि 
उनके बचे ज्ञान के अभाव की कठिनाई दूर करके उनके उद्योगों को पूरी सुरक्षा प्रदान की 
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गयी थी, जिससे औद्योगिक तथा व्यापारिक अभिजन समूह को आशातीत लाभ अर्जित 
करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रेस से सम्बन्धित अभिजन ने भी लगभग वैसा ही व्यवहार 
किया। उन्होने पंडित नेहरू की प्रत्येक टिप्पणी और विचार को बड़े ध्यान से सुना और 
उसे अपने-अपने समाचार पत्रा व पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। 

छठे दशक के मध्य से आगे परिवर्तन की एक नवीन प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। ग्रामीण 
अभिजनों ने दूसरी बार के भूमि सीमारोपण कानून और राजनीति की भावी दिशा को 
संज्ञान में लेकर नई योजना बनाई और अपनी रणनीति में व्यापक परिवर्तन किये। जहां 
तक सम्भव हुआ भूमि पर अपना स्वत्व कायम रखते हुए उन्होने अपना द्वितीय आवास 
राजधानी के अभाव किसी अन्य नगर में स्थापित किया। और संसद तथा राज्य 
विधानमंडलों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया अपनी वास्तविक सम्पति के सम्वर्द्धन हेतु 
नये-नये प्रयोग किये। विधायक के रूप में शासन और राजधानी से अपनी निकटता ने 
कोटा परिमिट लाइसेंस ठेके और अन्य प्रकार के लाभ जिनका सम्बन्ध सरकार के विकास 
कार्यों से था हस्तगन करने में उनकी सहायता की। ग्रामीण से नगरीय बने इस 
अभिजनवग्ग ने देश की भावी राजनीति में एक सशक्त एवं प्रभावी भूमिका निभायी। 

छठवीं शताब्दी के मध्य से प्रगतिशील कृषकों को दी गयी भारी छूट का लाभ मुख्य 
रूप से इन ग्रामीण अभिजनों को ही प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी अभिजन बढ़ते हुये कर भार 
और मुद्रा प्रसार की भार से विचलित होकर इन्दिरा गांधी के नेतृत्व एवं उनकी सरकारी 
नीतियों तथा कार्य प्रणाली के आलोचक बन गये। इस बीच यह नया कुलीनवर्ग जिसे 
ग्रामीण नगरीय अभिजन कहा जाता था अपनी सम्पन्नता और राजनीतिक प्रभाव के बल 
पर कुछ राज्यों में सत्ता हस्तगत करने में सफल हो गया। यद्यपि उनका यह सत्ता सुख 
अल्पकालिक सिद्ध हुआ। किन्तु शीघ्र ही 4977 के चुनाव में जनता पार्टी की विजय के 
रूप में उनका पुनरोदय हुआ। परन्तु दुर्भाग्यवश पार्टी का अर्न्तकलह के कारण जल्दी ही 


पतन हो गया। बौद्धिक अभिजन इस बीच अधिकाधिक अमेरिका समर्थक होता गया, 
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क्योकि अमेरिका में अल्पकालिक आवास एवं विजिटिंग फेलोशिप के रूप में कुछ सीमान्त 
लाभ अर्जित करने का अवसर मिला। इस नवीन प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप अमेरिकन 
विचारों के अनुरूप भारत में विज्ञान एवं कला संकाय के कुछ विषयों के पाठ्यक्रम में 
संशोधन किये गये और कुछ नवीन पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये गये। यद्यपि यह कहना 
संदेहास्पद है कि बौद्धिक अभिजन का देश की राजनीति पर बहुत अधिक प्रभाव था। इस 
बीच व्यापारिक अभिजनों ने भी संरक्षणवादी नीति और अभाव की समस्या के 
परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में गहन अभिरूचि लेना प्रारम्भ कर दिया था। दोनो 
औद्योगिक और व्यापारिक वर्गों ने अपने-अपने क्षेत्र में असाधारण लाभ कमाया था। इसी 
कारण इस समय सरकार को इस वर्ग का प्रबल समर्थक प्राप्त था। गैर राजनीतिक दलों 
ने स्वयं बड़े-बड़े औद्योगिक घरानो तथा व्यापारिक समूहों से चुनाव कोष के रूप में भारी 
मात्रा में कालाधन प्राप्त किया था। इस अभिजनवर्ग का सरकार के कार्यक्रम व नीतियों 
पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता था। उसके कुछ सदस्यों को केद्ध व राज्य विधान 
मण्डलों में भी स्थान मिला, जिन्होंने कर कानून के साथ खिलवाड़ करने और अपनी 
व्यक्तिगत सम्पति को सम्ब््धन हेतु अपनी राजनीतिक स्थिति एवं प्रभाव का खुलकर 
इस्तेमाल किया। राजनीतिक अभिजन के तत्कालीन ढाँचे में कांगेस पार्टी और व्यापारी वर्ग 
दोनो से आये हुये अभिजन शामिल थे। व्यापारिक और औद्योगिक अभिजन इसलिये 
प्रसन्‍न थे क्योकि देश को 2 वीं सदी में ले जाने के लिये अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण 
और उत्पादकता के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नई सरकार द्वारा अपनायी जाने 
वाली आर्थिक नीतियां और कार्यक्रम उनके हितों के अनुकूल थे कांगेस पार्टी में भी 
अभिजनों की वह भूमिका व चरित्र नहीं रह गये थें जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व एवं 
बाद के प्रथम दशक के समय के अभिजनों के थे। युवाशक्ति के विस्तार, ग्रमीण भारत 
को पर्याप्त प्रतिनिधित्त और चुनाव में जीत हासिल करने की अतिशय आवश्यकता ने 
कांग्रेस पार्टी को अपने चरित्र व कार्य पद्धति में परिवर्तन लाने को मजबूर किया। इसके 
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कारण उसने एक निम्न प्रकार की संस्कृति में पले बढ़े, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नये, किन्तु 
अनुभवहीन अभिजनवर्ग का चयन किया। जिन अभिजनो ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिये 
संघर्ष किया था और आजादी के बाद देश में एक सुदृढ़ प्रजातांत्रिक ढाँचे के विकास में 
सहायता की थी और जो मूलरूप से पश्चिम की उदारवादी राजनीतिक संस्कृति व 
विचारधारा से प्रभावित थे, धीरे-धीरे उपेक्षित हो गये। और उनका स्थान कांग्रेस पार्टी में 
दुर्भाग्य से उन नये प्रवेशकर्ता अभिजनों ने ले लिया जो पाश्चात्य देशों की उदारवादी 
विचारधारा तथा अपने देश की स्वयं की प्राचीन उदारवादी संस्कृति से प्रभावित नहीं थे। 
दूरदर्शिता और राजनीतिक षडयंत्रा उनके दो ही मार्गदर्शक सिद्धान्त थे। शासकदल के 
अभिजनों में सक्रियता उत्पन्न करने वाली आज की राजनीतिक संस्कृति पर प्रश्न चिह्न 
लग गया था। प्रो0 रजनी कोठारी ने राजनीतिक अभिजन की प्रकृति में आये इस नवीन 
परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ”चुनावी एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने शक्ति के 
सूत्रा राजनीतिक नेतृत्व की प्रथम पीढ़ी के हाथ से निकालकर राज्य और जिला स्तर के 
जातीय संगठनों, ग्रामीण पंचायतों और सहकारी समितियों के प्रभारियों को हस्तगन करा 
दिया है। ये नये संगठनकर्ता, परम्परागत सामाजिक व्यवस्था के साथ निकट से जुड़े ताकि 
भारतीय राजनीति में नई शैली का प्रदर्शन करते हुए देश के छोटे से छोटे नगर से लेकर 
जिला मुख्यालयों तक आसानी से सक्रिय देखे जा सकते है। ये लोग अपने दृष्टिकोण में 
पूर्ण व्यवहारिक और अपने-अपने ढंग से आधुनिक होते है। ये लोग स्थानीय समाज में 
उपद्रव की सूक्ष्मताएं भली भाँति समझते है, और स्वयं की शक्ति के बारे में आत्मविश्वास 
से परिपूर्ण होते है। इनमें से कुछ जनप्रिय नेता होते हैं और सम्पूर्ण समाज को नियंत्रित 
करने की क्षमता रखते हैं। यह नया अभिजनकर्ता शक्ति के प्रमुख केन्द्र के रूप में 
विकसित हो रहा है। “पामर के मतानुसार एक स्वतंत्र राष्ट्र की महान एवं प्रेरक 
व्यक्तित्व की धनी प्रभावशाली प्रथम पीढ़ी का अन्त हो रहा है। और उसके स्थान पर एक 
नयी पीढ़ी जन्म ले रही है। आज राजसत्ता के सुदृढ़ीकरण और परिवर्तनशील राजनीति के 


विस्तारण पर आम सहमति के अभाव, तथा प्रमुख समस्याओं के समाधान में संसाधनों की 
कमी के कारण सभी प्रकार के घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करने के लिये 
नेतृत्व को अपनी संस्थागत शक्ति और असंगठित राजनीतिक ढाँचे को संचित निपुणता 
पर निर्भर रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। 

भारत में राजनीतिक प्रक्रिया का प्रारम्भ संवैधानिक एवं वाहय राजनीतिक ढाँचे से 
होता है यह अभिजनवर्ग के कार्यों के माध्यम से विभिन्‍न सामाजिक स्तरों से होती हुई 
चरणबद्ध ढंग से नीचे से ऊपर की ओर अग्रसर एक नवीन मिश्रित ढाँचे को जन्म दे 
रही है। राजनीतिक अभिजन एवं विभिन्‍न सामाजिक संस्थाओं को इसी एकीकरण एवं 
अनेकीकरण की प्रक्रिया के रचनात्मक कार्यकर्ताओं के रूप में देखा जा सकता है। 

नये अनुभागों को शामिल करके समाज में शक्ति के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है 
भारत में राजनीति एक छोटे से कुलीनतंत्र तक सीमित नहीं है। उसका एक विस्तृत ढाँचा 
है जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लिये 
जाते हैं। भारत में जो परिवर्तन हो रहे है वे अधिकांशतः नौकरशाही से सम्बन्धित हैं। 
अनेक यूरोपीय आदर्शों के विपरीत यहाँ राजनीति और सरकार ऐसे विषय हैं जिनको 
स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विकास का भारतीय आदर्श सामाजिक ढाँचे के राजनीतिकरण 
की विशेषता से युक्त रहा है। भारत के इतिहास में उसकी सबसे बड़ी असफलता केद्ध में 
एक सबल राजनीतिक सत्ता का निर्माण न कर पाने की रही है। इसको एक राजनीतिक 
समाज तो कहा जा सकता है किन्तु पहले से प्रकट एक सांस्कृतिक समाज नहीं। उपर्युक्त 
विवरण से भारत मे समकालीन अभिजन की नवीन एवं रचनात्मक भूमिका का पता लगता 
है । 

भारत जैसे समाज में राजनीति जिस क्षेत्र को आच्छादित करती है उसमें वह 
स्वायतशासी होती है। राजनीति का सार सत्ता की औपचारिक संस्थाओं को अभिजन के 


सामाजीकरण और संयुक्त सरकार के निर्माण के आदर्श के रूप में देखना है। यह सच है 


कि राजनीति का संस्थागत स्वयं प्राप्त कर लेता हैं। इस प्रकार सामाजिक वास्तविकता 
उनके नियंत्रण के क्षेत्र में अधिकाधिक आती जाती है। भारत में अभिजन का सामाजीकरण 
और सामाजिक समूहों का राजनीतिकरण दोनो परस्पर मिश्रित तथा अपृथकनीय 
अवधारणाएँ है। राजनीतिक प्रणाली की वैधता मुख्य रूप से सामाजिक आकृति एवं परिचय 
के राजनीतिक पुनर्निर्माण पर निर्भर करती है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित दो बिन्दु 
विचारणीय हैं - 
9) आज का भारत जिस आदर्श पर खड़ा है वह एक खुली राजनीतिक व्यवस्था के 
सन्दर्भ में एक प्राचीन और बहुलवादी समाज के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित है। 
(४) ऐसी व्यवस्था के अधीन विकास के परम्परागत लक्ष्यों को, जैसे आर्थिक विकास की 
भूमिका, सामाजिक विकास से सम्बद्ध खर्चो की सीमा, नवीन विचारों एवं मूल्यों का 
विस्तार आदि राजनीतिक प्रणाली की उपलब्धियों तथा उसके विभिन्‍न तत्वों के एकीकरण 
द्वारा विकास के सामान्य ढाँचे में समाहित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य 
में अभिजन की भूमिका सहायक सिद्ध हो सकती है। जहाँ तक प्राचीन व्यवस्था का 
सम्बन्ध है, उसमें ब्राह्मण विशेषाधिकार प्राप्त अभिजन थे। उनका सामाजिक आधार 
अत्यन्त सीमित होता था, किन्तु समाज में उनकी भूमिका का स्वरूप निरंकुश था। हिन्दू 
समाज की परस्पर सम्बन्ध एकाधिकता एक सामान्य सामाजिक ढाँचे में परम्परागत रूप से 
पिरोई हुई थी। यही समस्त राजनीतिक अभिजनों को एकत्रित किये हुये थी। उसे न तो 
सम्प्रदायवाद की संज्ञा दी जा सकती थी और न ही किसी प्रकार के एकरूपता के सिद्धान्त 
की, यह वास्तव में समाज की एक स्थिति (97590) की थी जो कि सत्ता, विशेषाधिकार, 
प्रशिक्षण और सम्मान प्रदान करने का कार्य करती थी। इसी को कालान्तर मैं प्रवृत्ति कहा 
गया है। 

इस प्रकार भारत में स्वतंत्राता आन्दोलन काल के अभिजनों का श्रेणियों में 


विभाजित किया जा सकता था। 


पी) 


(॥) 
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प्रथम समूह में स्पष्ट रूप से राजनीतिक संगठन थे जैसे - 

843 में स्थापित ब्रिटिश इण्डिया सोसायटी 

85 में स्थापित विभिन्‍न प्रेसीडेंसी आर्गेनाईजेशंस 

876 में सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसियन आदि। 

द्वितीय समूह का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से सामाजिक सुधारों तक सीमित था इसके 
अधिकांश नेता इस सच्चाई पर विश्वास रखते थे कि सामाजिक पुनर्निर्माण 
स्वशासन की प्रथम एवं पूर्ण शर्त है उसके पहले कि लोगो को स्वशासन का 
अधिकार दिया जाये, उन्हें इसके लिये तैयार किया जाना चाहिये। 

तृतीय समूह का कार्यक्षेत्र अधिकांशतः परम्परागत कार्यो तक ही सीमित था यद्यपि 
इसके नेताओं को परिवर्तन की कम चिन्ता नहीं थी। 48 वीं और ॥9 वीं सदी के 
अंतिम वर्षो में सभी समाज सुधारक भारतीय राष्ट्रवाद के महान अग्रदूत बन गये। 
इस देश के नगरीय एवं शिक्षित भारतीयों में देश प्रेम की जो चेतना उन्होनें 
जगायी थी, उससे एक ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई जिससे परिवर्तन की एक नई 
प्रक्रिय॒ का अविर्भाव हुआ। 

उपर्युक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में अभिजनों की भूमिका एवं 


कार्यबोध की पर्याप्त उपयोगिता रही है अभिजनों के निर्णय से आलोचक निवेश का निर्माण 
हुआ है। इसके प्रवेश और संस्थाकरण के बावजूद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की 


सफलता, असफलता, बौद्धिक अभिजन और राजनीतिक प्रशासन की गुणवत्ता, और 


रचनात्मक दृष्टिकोण, मुख्यरूप से अभिजन की इस क्षमता पर निर्भर करता है कि वह 


यथार्थ के परिवर्तनशील स्वरूप का कहाँ तक ध्यान रखता है। 


इन परिवर्तनों का उत्तर, नीतिगत प्रक्रिया के निर्माण, राजनीतिक परिवर्तन की 


गतिशीलता एवं मिश्रित सरकार के विभिन्‍न अंगों की मानसिक तत्परता और उनकी 


तुलनात्मक स्थिति में बदलाव द्वारा दिया जा सकता है। इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को 


3] 
प्रभावपूर्ण बनाने हेतु राजनीतिक अभिजन जिनकी प्रतिबद्धता असंदिग्ध होती है प्रतिभा का 
विस्तृत कोष प्रदान करते है इसके अतिरिक्त कुछ बुद्धिजीवी विद्रोही भी होते हैं, जो की 
बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और आम युवाओं को 
परस्पर संगठित होने का आहवान करते है तथा और अधिक सशक्त राजनीतिक शैली 
अपनाये जाने की आवश्यकता पर बल देते है। 
यह कहा गया है कि संकट परिवर्तनों का जनक है, किन्तु ऐसी संस्कृति जो 
निरन्तर परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। उसकी संकट पर बार-बार निर्भरता अभिजनों 
में अरूचि एवं उदासीनता उत्पन्न कर सकती है। व्यवस्था, वैधता, विवेकशीलता, अनुमान 
और वास्तविकता भी कदाचित इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि उन्होने 
स्वतंत्रता काल के प्रथम कई वर्षो तक किया भी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभिजन 
संकटकाल में भी ढाँचा टूटने के भय से उसमें शांतिपूर्ण, और अहिंसक परिवर्तन कर 
सकने में समर्थ होते हैं। यही कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था तमाम बाधाओं 
और अवरोधों के बावजूद निरंतरता बनाये रखने और परिवर्तन की प्रक्रिया शांतिपूर्वक पार 
कर सकने में पूर्ण समर्थ रहीं है। 
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इलाहाबाद नगर की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषतायें 
और स्थानीय राजनीतिक अभिजन :- 


इस अध्याय के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्औतिक 
विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख किया जायेगा क्योंकि किसी क्षेत्रा विशेष की भौतिक एवं 
पर्यावरणात्मक स्थितियों का उसके जनजीवन तथा राजनीतिक प्रक्रिया से गहरा सम्बन्ध 
होता है। इलाहाबाद नगर की अभिजन राजनीति को भली भाँति समझने के लिये भी इस 
प्रकार उपरोक्त का अध्ययन आवश्यक है। 
(क) भौगोलिक स्थिति :- प्राचीन स्मृतियों से परिपूर्ण यह प्रयाग अथवा 
इलाहाबाद नगर यमुना के बायें तट पर उस स्थान पर स्थित है जो गंगा-यमुना के संगम 
से निर्मित हुआ है। उत्तर में कर्जन पुल के दक्खिनी सिरे से गंगा नदी से सीमित नई 
छावनी (केन्टूनमेंट) के उत्तर पश्चिम कोने के बिन्दु तक। ततपश्चात्‌ इस छावनी की 
पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जी0 टी0 रोड पर स्थित केन्‍्टूनमेंट के सीमा स्तम्भ नं0 6 से 
3.000 फूट पर स्थित बिन्दु तक और उक्त अंतिम वर्णित बिन्दु के एक कल्पित रेखा के 
साथ-साथ जी0 टी0 रोड के समानान्तर उसकी सीमा से 3,000 फुट की दूरी पर मील 
504 फर्लांग 2 के सामने तक वहाँ से एक सरल रेखा द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड के मील 505 
तक। पश्चिम में ग्रांड ट्रंक रोड के मील सं0 505 पर पिछले वर्णित बिन्दु से उत्तरी रेलवे 
के मील के पत्थर संख्या 549 तक खींची गई सरल रेखा तक तत्पश्चात्‌ उस बिन्दु से 
रेलवे लाइन से समकोण बनाती हुई, 3,083 फीट दक्षिण की ओर हवाई अड्डे के स्तम्भ 
संख्या 9 तक खींची गई सरल रेखा। दक्षिण में पिछले वर्णित बिन्दु अर्थात स्तम्भ संख्या 9 
से हवाई अड्डे के स्तम्भ संख्या 2 तक पूर्व की ओर 2,920 फुट नाम की सरल रेखा। 
तत्पश्चात्‌ रेलवे लाइन के साथ-साथ इस रेल रोड लाइन पर ग्राम जैरामपुर तक वहाँ से 


ग्राम कसारी-मसारी की सीमा के साथ-साथ नदी ससुर खदेरी तक। वहाँ से नदी ससुर 
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खदेरी के साथ-साथ उसके जमुना नदी के संगम तक। वहाँ से यमुना नदी के किनारे 
यमुना पुल के उत्तरी सिरे तक। वहाँ से यमुना नदी के किनारे यमुना पुल के उत्तरी सिरे 
तक। वहाँ से उक्त रेलवे एवं सड़क के पश्चिमी पहलू के साथ-साथ यमुना नदी के 
दक्षिणी किनारे तक पश्चिम की ओर चलकर उसी कच्ची सड़क तक जो रीवां जाने वाली 
सड़क को इलाहाबाद से दो मील 60 फुट पर काटती है। वहाँ से उक्त कच्ची सड़क के 
साथ-साथ रीवां रोड को पार करके बिजली खम्भा नं0 एच0ई0एच0ओ0० 96 और वहाँ से 
उस सड़क पर खम्भे नं0 5, 6, 47, 48, 9, 20, 2।, और 22 के साथ-साथ। फिर 
वहाँ से ग्राम चाका और चक अताउल्ला के बीच के ग्राम सीमा के पत्थर तक। वहाँ से 
दव्खिन-पूरब की ओर ग्राम चाका, चक लाल मोहम्मद तथा चक अताउल्ला के मध्य में 
स्थित ग्राम सीमा पत्थर तक। वहाँ से दक्खिन पूरब की ओर आगे चलकर ग्राम चाका 
और चक मोहम्मद के बीच के ग्राम सीमा तक जो रीवां रोड तक जाने वाली कच्ची सड़क 
पर स्थित है। वहाँ से ग्राम नया पुरवा के पश्चिम में स्थित पक्के कुए तक। तत्पश्चात्‌ 
उक्त ग्राम की उत्तरी सीमा का चक्कर देते हुए रेलवे उपनिवेश के उच्च स्तर जलाशय के 
निकटवर्ती कोने तक तथा वहाँ से रेलवे लाइन को पार करके मिर्जापुर रोड तक। वहाँ से 
दक्खिन की ओर रेलवे सीमा के साथ-साथ छिवंकी रेलवे स्टेशन के सिगनल पोस्ट तक। 
वहाँ से रेलवे लाइन को पार करके मिर्जापुर रोड तक। वहाँ से दक्खिन की ओर रेलवे 
सीमा के साथ-साथ छिवंकी रेलवे स्टेशन के सिंगनल पोस्ट तक। वहाँ से उक्त सिंगनल 
पोस्ट के दक्षिण-पूरब की ओर घूमते हुये और ग्राम पुरानी नेनी की उत्तरी सीमा के 
साथ-साथ दक्षिण-पूरब की ओर आगे बढ़ते हुये और उक्त ग्राम के उत्तर-पूरब में स्थित 
पक्के कुएँ के पास होते हुये एम0डी0एल0 के सीमा स्तम्भ नं0० 58 तक। वहाँ से और 
आगे दक्षिण-पूरब चलकर सार्वजनिक निर्माण विभाग मिर्जापुर जाने वाली सड़क के फलांग 
पत्थर नं09 तक जो इलाहाबाद से 4 मील के अन्तर पर स्थित है और वहाँ से मिर्जापुर 
रोड के साथ-साथ दक्षिण की ओर 450 फुट की दूरी पर उस कच्ची सड़क के मिलान 


तक जो उत्तर-पूरब की ओर ग्राम काजीपुर पुरवा तक जाती है। पूरब में उक्त कच्ची 
सड़क के साथ-साथ ग्राम काची पुरवा के दक्षिण-पूरब की ओर स्थित तालाब तक। वहाँ 
से उत्तर की ओर ग्राम का चक्कर लगाते हुये उसी कच्ची सड़क के ग्राम काची पुरवा के 
उत्तरी पुरवा के पास स्थित तालाब के पास उसी कच्ची सड़क पर फिर आवें और उस 
कच्ची सड़क पर और आगे चलकर वहाँ से सार्वजनिक निर्माण विभाग की उस पक्की 
सड़क पर थोड़ी दूर चलें जो सरकारी उद्योगाथ्रम उपनिवेश के पास है और फिर उस 
कच्ची सड़क के साथ ग्राम अटैला तक और यहाँ से ग्राम सीमा के साथ-साथ पश्चिम में 
यमुना नदी के किनारे तक। और वहाँ से पश्चिम की ओर मुड़कर यमुना नदी के किनारे 
के साथ रेल एवं सड़क के पुल के दक्षिण सिरे तक। यहाँ से पुल के पूर्वी पहलू के 
साथ-साथ उसके उत्तरी किनारे तक। वहाँ से यमुना नदी तथा गंगा नदी के साथ-साथ 
फाफामऊ के कर्जन पुल के दक्षिणी किनारे तक। वहाँ से उसके पूर्वी पहलू के साथ-साथ 
उसके उत्तरी सिरे तक। वहाँ से रेलवे भूमि की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक 
जो इलाहाबाद-जौनपुर की सड़क की मध्य रेखा से 500 फुट पर है। यहाँ से उस कल्पित 
रेखा के साथ-साथ जो उक्त रेखा के दक्षिण में 500 फुट की दूरी पर उत्तर रेलवे की 
गुमटी नं0 40 के सामने तक खींची जाय, जो गुमटी कलकत्ते से 500 मील 4.5 फर्लांग 
की दूरी पर स्थित है वहाँ से उत्तर की ओर उस सरल रेखा के साथ-साथ जो उक्त मध्य 
रेखा पर समकोण बनाती हुई उस तक 500 फुट लम्बी खींची जावे और उत्तर की ओर 
वहाँ से और 9,000 फुट आगे बढ़ाई जाये। वहाँ से उस कल्पित रेखा के समानान्तर और 
उसके उत्तर में वहाँ तक बढ़ाई जाय। वहाँ वह इलाहाबाद-जौनपुर रेलवे लाइन की रेल 
भूमि के दक्षिणी किनारे को काटे वहाँ से उक्त दक्षिणी किनारे के साथ-साथ उस ऐसे 
बिन्दु तक जो इलाहाबाद-जौनपुर की मध्य रेखा में 500 फुट की दूरी पर उसके उत्तर की 
ओर हो। तदुपरान्त वहाँ उस रेखा के साथ-साथ जो कि मध्य रेखा उत्तर की ओर 500 


फुट की दूरी पर खींची जावे जहाँ तक कि उसकी पूरी इलाहाबाद-उननाव रोड की मध्य 
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रेखा से और उसके उत्तर की ओर 500 फुट हो जावे और वहाँ से उस कल्पित रेखा के 
साथ-साथ जो उक्त इलाहाबाद-उन्नाव रोड की मध्य रेखा के उत्तर में 500 फुट की दूरी 
पर उक्त सड़क के मील 6 फर्लांग 2 के सामने तक हो। वहाँ से उस सरल रेखा के 
साथ-साथ जो उक्त मध्य रेखा के उक्त बिन्दु तक समकोण बनाती हुई 500 फुट उत्तर 
और 9,000 फुट की दक्खिन को खींची जावे। वहाँ से उस कल्पित रेखा के साथ-साथ 
जो उक्त इलाहाबाद-उन्नाव की मध्य रेखा से कर्जन पुल से उन्‍नाव की ओर जाते हुये 
बायीं ओर 9,000 फुट की दूरी पर उक्त रेल तथा सड़क के पुल के उत्तरी सिरे के 
सामने तक खींची जावे तथा वहाँ से गंगा नदी के किनारे के साथ-साथ उक्त पुल के 
उत्तरी सिरे तक और वहाँ से उसके पश्चिमी पहलू के साथ-साथ आरम्भ के केन्ध बिन्दु 
तक। 

जनपद की औसत वर्षा 975.4 मिमी0 के लगभग है सामान्यतः जनपद में वर्षा 48 
से 50 दिन होता है। जिसमें औसतन प्रतिदिन 2.5 मिलीलीटर वर्षा होती है मध्य नवम्बर 
में जिले के तापमान में गिरावट प्रारम्भ होती है इस समय दैनिक तापक्रम 23.6 डिग्री 
सेल्सियस और न्यूनतम 28.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जनपद का औसत 
वायुवेग 5.7 किमी0 प्रति घंटा है। जो जून में अधिकतम 2.7 किमी0 प्रतिघंटा तक हो 
जाता है। सामान्यतया पूरे वर्ष हवा मन्द गति से बहती रहती है केवल ग्रीष्मकाल में और 
दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान हवा कुछ तेज हो जाती है नवम्बर से अप्रैल तक हवा 
मुख्यतया पश्चिम से अथवा उत्तर-पश्चिम से चलती रहती है मई तक पूर्वी और 
उत्तर-पूर्वी हवायें चलती हैं वर्षा ऋतु में हवाओं की दिशा दक्षिण-पश्चिम से पश्चिम को 
और उत्तर-पूर्व से पूरब की ओर होती है, अक्टूबर तक उत्तर-पूर्व से पूर्व हवायें चलना 
बहुत कम हो जाती है। जनपद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा शीशा बनाने का 
बालू, मकान बनाने का पत्थर, रेह और कंकड़ हैं। इमारती पत्थर यमुना पार के पठारी 
क्षेत्रों में पाया जाता है जो 2.5८ तक की मोटाई का होता है और जिसकी खानें मुख्यतः 
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शिवराजपुर में हैं। जनपद के द्वाबा एवं गंगा पार क्षेत्रा के करछना तहसील में भी कंकड़ 
ज्यादा अच्छे माने जाते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज सिलिका सैंड जनपद के शंकरगढ़ 
और लोहगरा इलाके में पाया जाता है जो काफी अच्छे किस्म का होता है। उत्तरी भारत 
की अधिकतम शीशा बनाने वाली फैक्टरियाँ यहीं से बालू लेती है, जनपद के ऊपर वाले 
इलाकों में मुख्यतः गंगापार में रेह मिलती है जिससे सोडा एश निकाला जाता है। 
इलाहाबाद गंगा और यमुना के घुमावदार चाप एवं यमुना नदी के मध्य की भूमि और 
साथ ही नदियों की निकटता के कारण यह भूमि ऊँची तथा नीची है। 

ऐतिहासिक विकास :- महान शहर इलाहाबाद जिसे "प्रयाग" भी कहा जाता है, 


हिन्दुओं की चिर-स्थायी पवित्राता और धार्मिक महत्वता के स्थान को दर्शाता है। प्रयाग 
सर्वप्रथम बाल्मिकि के रामायण में इंगित है जिसका समय छठी शताब्दी ई0 पृ0 स्वीकार 
किया गया है।' 

महाभारत में ऐसा प्रमाण मिलता है कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने यहाँ वेदों के 
पुनः प्रतिस्थापन के सम्मान में दस घोड़ो के बलिदान का आह्वान किया था इसलिए इसका 
नाम प्रयाग” या 'प्राग” हुआ इसमें 'प्रा” का अर्थ है - प्रकट” और याग” का अर्थ है - 
बलिदान इस प्रकार 'प्रयाग” का अर्थ हुआ 'प्रकृष्ट रूप से बलिदान को प्राप्त होने वाले 
स्थान। लेकिन महान इतिहासकार अलबरूनी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि भारत 
पर मुस्लिम आक्रमण से पूर्व प्रयाग का प्राचीन शहर विनष्ट हो गया था। 
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यही विचार ॥6 वीं शताब्दी के उत्तरार्थ में पुनर्स्थापित किया गया है। इतिहासकार 
अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार - ”मुगल शासक अकबर ने 575 में प्रयाग का दौरा 
किया और प्राचीन शहर के स्थान पर एक किला बनवाने का आदेश दिया।' धीरे-धीरे 
अकबर के किले के पश्चिम में एक नए शहर का अभ्युदय हुआ। जिसको नाम दिया गया 
'इलाहाबास” और यही बीतते समय के साथ “इलाहाबाद” हो गया। 

एक अन्य मत के अनुसार “इलाहाबाद” शब्द 'इलावास'” से व्युत्पन्न हुआ है जिसमें 
'इला” राजा पुरूरवा आइला की माँ का नाम था और “आवास” का अर्थ संस्औत में 
स्थायी निवास होता है, इस प्रकार 'इलावास” का अर्थ हुआ, इला का आवास” जो बाद 
में बदलकर पहले 'इलाहाबास' और फिर इलाहाबाद हो गया। 

त्रिवेणी गंगा यमुना और पौराणिक कथाओं की अदृश्य सरस्वती इन तीनों पतवित्रा 
नदियों का मिलन स्थल को युगों-युगों से हिन्दुओं के एक पवित्रा स्थान के रूप में स्वीकार 
किया जाता है, यही वजह है कि यहाँ तीर्थ यात्रियों का ताँता लगा रहता है। तीर्थयात्रियों 

के भोजन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही संगम के किनारे यह 
प्राचीन किला अस्तित्व में आया। 
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जबसे उपजाऊ गंगा घाटी अत्यधिक औषि उत्पादकता वाली हो गई है और गंगा 
तथा यमुना दोनों ही नदियाँ न सिर्फ जहाज आदि के संचालन के योग्य है, वहीं नदियों के 
किनारे के विस्तृत प्रदेश ने परिवहन और संचार के आसान साधन उपलब्ध कराये है 
जिससे यह क्षेत्रा शहरीकरण के अभ्युदय को प्राप्त हुआ। 

कालान्तर में जब व्यापार का विकास हुआ और कुछ नई व्स्तुएँ जैसे कीमती 
पत्थर, जवाहरत, आभूषण, सोना, चाँदी, कपड़ा, व्यवसाय, तॉँबे के द्रव्य, नाव निर्माण, 
लकड़ी, पत्थरों की मूर्ति आदि का विकास व्यापार के लिये हुआ तो यह छोटा सा कस्बा 
बढ़ने लगा और प्रयाग के रूप में एक बड़ा नगर हो गया। 

अकबर द्वारा स्थापित वर्तमान शहर संगम के किनारे नहीं वरन अकबर के किले 
के पश्चिम की ओर विकसित हुआ। यह खुशरूबाग और सराय खुल्दाबाद के पूर्व में स्थित 
हुआ जिसके साथ यमुना और गंगा के बीच में जी0 टी0 रोड एक दण्डवत रेखा के साथ 
मौजूद है। उसी समय गंगा नदी के साथ-साथ लगे हुए बक्शी बाँध, बेनी बाँधों का 
अभ्युदय हुआ जिससे गंगा के कछार का एक बहुत बड़ा भाग बाढ़ के पानी से सुरक्षित 
हो गया। तदनन्तर कुछ और स्थानों जैसे दारागंज, कटरा और खुल्दाबाद विकसित हुए। 
यह माना जाता है कि खुल्दाबाद का प्रसार बादशाह जहाँगीर द्वारा किया गया, दारागंज का 
नाम शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह के नाम पर पड़ा जब कि कटरा की स्थापना औरंगजेब 
के समय जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह द्वारा की गयी। दूसरी तरफ खुशरूबाग” के 
प्रसिद्ध बाग जिसका नाम जहाँगीर के बड़े पुत्रा खुशरू! के नाम पर पड़ा, की स्थापना 


बादशाह जहाँगीर द्वारा की गई थी। 
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80 ३0 में जब अंग्रेजों ने इस स्थान का अधिग्रहण किया, यह यमुना के किनारे 
से घिरा हुआ था। 88 ई0 में, इलाहाबाद का क्षेत्र महज 40.6 वर्ग मील था। 49 वीं 
शताब्दी की शुरूआत में इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना तब हो गया, जो दो 
सैनिक छावनियों - उत्तरी व दक्षिणी का निर्माण कटरा के समीप किया गया। 853 में 
शहर की जनसंख्या 72,093 थी 

857 के बाद पश्चिम के 8 गांवों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र राज्य में जब्त कर 
लिया गया जिसको कनिंगटन के नए नागरिक ठिकाने (वर्तमान सिविल लाइंस) के ख्प में 
इस्तेमाल किया गया। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ शहर का स्वरूप 863 तक बना 
रहा, जब स्वायत्त समिति (इलाहाबाद) अस्तित्व में आयी उस वर्ष इलाहाबाद शहर का 
क्षेत्र सैन्य सीमा के 6.4 वर्गमील के अतिरिक्त बढ़ाकर 44.4 वर्गमील कर दिया गया। 
880 में नकर क्षेत्र, सैन्य क्षेत्रा के अतिरिक्त 45.94 वर्गमील था 4956 तक इतना ही 
बना रहा। इस अवधि के दौरान एक और उल्लेखनीय विकास 4864 और 4873 में 


क्रमशः जानसेनगंज सड़क का विस्तार और चौक में नगरीय बाजार का निर्माण था। 
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मुख्य शहर के पुराने संकीर्ण क्षेत्र, 20वीं शताब्दी के प्रथमार्छ्ध में खुल गए, जब 
94 में हेविट रोड, 96 में शिवचरन लाल रोड तथा क्रास्थवेट रोड तथा 4929 में 
जीरो रोड का विस्तार हुआ।' यद्यपि ब्रिटिश सरकार का मुख्य रूप से ध्यान जन क्षेत्रों के 
विकास और सुधारने पर था, जहाँ यूरोपीय नागरिक रहते थे जैसे सिविल लाइन्स, सैन्य 
क्षेत्र और अन्य इसी तरह के क्षेत्र जबकि मुख्य शहरी क्षेत्र की सामान्यता सम्पूर्ण ब्रिटिश 
अवधि के दौरान उपेक्षा ही की गयी। और इन क्षेत्रों का विकास स्वतंत्रता के ,बाद ही कुछ 
हद तक हो सका। 

जनसंख्या में वृद्धि और विकास इमारतों के विस्तार के साथ कुछ नए क्षेत्रों का 
अभ्युदय हुआ और उन्होंने शहर को एक बहुत सुन्दर स्वरूप प्रदान किया। इनमें से कुछ 
जैसे - लूकरगंज 4906 में अस्तित्व में आया, जार्ज टाउन 909 में और नया एलनगंज 
(कुन्दनबाग) 20 वीं शताब्दी के पश्चातवर्ती 30 पूर्ववर्ती 40 के दशक में। 

इलाहाबाद की स्थानीय स्वायत्त सीमाओं का पर्याप्त विस्तार स्वतंत्रता के बाद हुआ 
एक फीता व्यवस्था की प्रस्तावगा की गयी जिसके अनुसार नगरीय सीमायें पश्चिम में 
सूबेदारगंज से बमरौली तक लम्बाई में 4 मील तक बढ़ाई जानी थी। यह आंशिक रूप से 
अमल में लाया गया 956 में जब नगरीय सीमा को मुण्डेरा बाजार से जी0 टी0 रोड के 


4. 699030 'चथिपाआंएएथ 30भ9 गा 798-]9, था (ठ0भीज़दां82 रि/०4र्द शीक्ष शी, ऐं. 8. 
(708४06एधा8, (धागा ए 06 309व तपताएशु 08 /€$ [9]3-]4 ध0 ]95-6. 


2. 7जा५९०, ॥.9, 0.29, [,7(शहूशा]| ३5 ॥शा60 ्वींध थी, [परछा, 3 णिाश 5प9ल्‍0गाशा0एंशां ए 76 
(0५शपाएएालां 855 का।ं [82086 0एश शीश 206 २६०॥079 घी) ]48206. /|०॥927] ५व926 
प्रधा60 क्षीआा जा (6026 8॥00, 6 ठिप्रात॑श एी 6 शिंणाल शि255 2 शौी3040, (टथॉ०८श, 


928 ७720३ 


44 


साथ-साथ 3.504 मील बढ़ाया गया। बाद में यह बमरौली तक बढ़ाया गया इस प्रकार 
नगरीय क्षेत्र 4956 में 5.94 वर्गमील से 8.35 वर्गमील तक बढ़ाया गया।' 

0.392 वर्गमील का एक क्षेत्रा- नये तथा पुराने लक्सर लाइन, और कीडगगंज में 
था, जो रक्षा आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त था, को सैन्य बोर्ड इलाहाबाद की सीमा से 
बाहर रखा गया और 9 नवम्बर 957 से नगर निगम बोर्ड इलाहाबाद के साथ जोड़ 
दिया गया।' 


दक्षिण की तरफ म्युनिसिपल बोर्ड ने इलाहाबाद-मिर्जापुर रोड के साथ-साथ नैनी 
के औद्योगिक कस्बे की ओर 400 गज की पतली पट्टी बाई पास के रूप में बनाने का 
प्रस्ताव रखा नगरपालिका गन्दगी क्षेत्र, जो कि यमुना के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है को भी 
म्युनिसिपल क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। यह योजना 4959 तक 
कार्यान्वित न की जा सकी। 


पश्चिम में नागरिक उड़डयन प्रशिक्षण केद्र कालोनी और बमरौली के हवाई 
अड़डे का मुद्दा भी विचारार्थ आया। इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड ने इसके वित्तीय स्वरूप 
को ध्यान में रखा क्योकि भारत के संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार के किसी भी 
सम्पत्ति पर कोई भी स्थानीय कर नहीं लगाया जा सकता है। यह 959 में पारित भी हो 


गया। 
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इसके अतिरिक्त वर्तमान म्युनिसिपल क्षेत्र, उस पर बमरौली की ओर लगभग 0. 
83 वर्ग मी0 का विस्तारित क्षेत्र, फाफामऊ का लगभगा 0.79 वर्ग मील का क्षेत्रा, और 
नेनी के 3.84 वर्ग मील के क्षेत्र को भी उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 959 
जो कि गजट में प्रकाशित सूचना की विधि से प्रभाव में है। इसके तहस इलाहाबाद नगर 
के निर्माण में शामिल। इस प्रकार इलाहाबाद नगर निगम अपने अस्तित्व में आने के समय 
लगभग 24.59 वर्गमील क्षेत्रों को अधिग॒हीत करता था। 
(ड़) आर्थिक प्रकृति :: नगर की आय में कृषि का योगदान नगण्य है क्योकि 
बहुत कम लोगो का व्यवसाय कृषि रहा है इलाहाबाद का औद्योगिक आधार की अत्यधिक 
कमजोर रहा है स्थानीय जनता में और तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा कुशल श्रम एवं 
पूँजी की अनुपलब्धता मुख्य रूप से नगर में उद्योगों के विकासमें बाधक रहे है हाल के 
वर्षो में कृषि से आय की मात्रा घटी है किन्तु उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र में विस्तार होने से 
स्थानीय जनता में समद्धता आयी है। 

वह सम्भांग जो आजकल इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत आता है प्राचीन भारत में 
एक आत्मनिर्भर अर्थिक इकाई था जहाँ पर बस्त्रा, कृषियंत्र तथा अन्य जीवनोपयोगी 
वस्तुओं का उत्पादन किया था इस व्यापारिक केद्ध पर देश के दूर-दूर के स्थानों से 
हजारो ग्राहक आते थे यहाँ उत्कृष्ट ऊनी सामान तथा कपड़े, सोने, चांदी, तोॉबे तथा 
पीतल के बर्तन, बहुमूल्य दुर्लभ रल, हाथी के दाँत पर खुदी हुई चीजे, चन्दन की लकड़ी 


संगमरमर, रत्न आभूषण मसाले तथा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बनते थे। 


2 पल 7ण5भाणा एपं।]॥60 कक ए.?., (00फशशशला त्घ7४ा४ स्िवणता।धज, एप 
3, 959; 70 0ब2शा० (860 १७५ 6 270 23, [959; (0एशशधशिशा[ 0 एक्ा 0306४, 
रिपरा55 200 (>0&$, डिडप60 प्रातेश ॥6 एं.?. 'चिश्वष्ट-आ वथावएभाए३ 0ै0तीगएगाशधा) 4953, 
(70 302, 3, 960. 


43 


अकबर के समय में इलाहाबाद कालीन उद्योग का केनद्र बन गया था। जो मुगल 
साम्राज्य के पतन के साथ समाप्त हो गया। मऊआइयमा के बुनकर प्रचुर संख्या में धारीदार 
सूती साड़िया बनाते थे जिनका दूर-दूर स्थानों विशेषरूप से बम्बई को निर्यात होता था 
फुलपुर तथा कुंडा के बुनकर मोटा कपड़ा बनाते थे जिनका उपयोग ग्रामीण जन करते थे। 
अंग्रेजो के अधीन विदेशी व्यापार से प्रतियोगिता में हथकरघा व्यवसाय को हानि उठानी 
पड़ी और बहुत से व्यवसायी तथा बुनकर कारखानें मे रोजगार की तलाश में बम्बई, 
अहमदाबाद तथा अन्य ओश्योगिक केन्द्रों में चले गये गंगा तथा यमुना के किनारे बडी 
मात्रा में पैदा होने वाली मूंज की टोकरियाँ तथा चटाइयाँ इत्यादि बनाने का जो प्राचीन 
उद्योग था उसका अस्तित्व ब्रिटिश काल से बना है जिसका परिणाम यह है कि इन 
वस्तुओं की स्थानीय मांग आज भी बनी हुई है। नगर के आटा, दाल, चावल और तेल 
का उत्पादन बड़ी मात्रा में लघु इकाइयों के माध्यम से होता है। कुटीर उद्योगों में 
हस्तशिल्प, कपड़ा, तेलधानी, बढ़ईगीरी, जूता, डलिया आदि के उद्योग शामिल है। उक्त में 
से मुसलमानों के हाथ में कपड़ा, कुम्हारों के हाथ में मिट॒टी के बर्तन, चमारों के हाथ में 
जूता उद्योग तथा कसेरो के हाथ में पीतल के बर्तन बनाने का कार्य है। 

हाल के वर्षो में नई-नई दुकानों व्यापारिक प्रतिष्ठानों, आवासीय होटलों एवं 
जलयान गृहों के अस्तित्व में आने से न केवल नगर की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है, 
वरन्‌ अनेक लोगों को रोजगार भी मिला है। विगत कुछ वर्षों से हथकरघा और पावरलूम 
उत्पादों, घी, अनाज और आर्युवैदिक दवाओं के शहर से बाहर निर्यात में भारी वृद्धि हुई 
है जिसके कारण नगर की आय में काफी इजाफा हुआ है। नये-नये व्यापारिक एवं 
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्थापना और विस्तार से एक नये आर्थिक अभिजन वर्ग का 
अभ्युदय हुआ है, जिसने स्थानीय राजनीतिक अभिजन को व्यापक रूप से प्रभावित किया 
है । 
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सांस्कृतिक विशेषतायें :- साक्षरता की दृष्टि से इलाहाबाद महानगर का स्थान उत्तर 
प्रदेश में प्रथम है महानगर में साक्षरता की निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जहां 927 में 
कुल जनसंख्या का केवल 20.3 भाग साक्षर था वहीं 98। में 59.34 प्रतिशत 997 में 
45.7 प्रतिशत 200 में 62.89 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 77.3 प्रतिशत और 
स्त्री साक्षरता 46.6 प्रतिशत है। ब्रिटिश काल में शिक्षा एवं प्रशासन का केद्ध होने के 
कारण इलाहाबाद महानगर का महत्व और अधिक बढ़ गया हैं। इलाहाबाद महानगर की 
कुल जनसंख्या में 257906 साक्षर है जिसमें 682964 पुरूष तथा शेष महिलायें है। 
सन्‌ 4900 के बची कई शिक्षण संस्थायें यहाँ स्थापित हुई जिनमें गवर्नमेण्ट कालेज, 
शिवराखन स्कूल (सी0ए0वी इण्टर कालेज), आर्यसमाज, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल, ऐंग्लो 
बंगाली स्कूल, कायस्थ पाठशाला, इंविग क्रिश्चियन कालेज आदि प्रमुख हैं 887 में 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जिसे ब्रिटिश काल में तथा स्वतंत्राता के बाद भी 
पूर्व का आक्सफोर्ड” के नाम से जाना जाता रहा है। 

इलाहाबाद मुख्यतः एक मिश्रित आबादी वाला नगर है नगर की जनसंख्या की 
मुख्य भाषा हिन्दी है यहाँ के लोगो की बोली अवधी है, जो जिले के दक्षिण व दक्षिण 
पश्चिम में बघेली और पूर्व में भोजपुरी मिश्रित हो गयी है जिले में बोली जाने वाली हिन्दी 
की विभिन्‍न बोलियां एक दूसरे से मिलती है महानगर में हिन्दी भाषा भाषी लोग कुल 
जनसंख्या का 98 प्रतिशत तथा उर्दू या अन्य भाषा भाषी लोग 2 प्रतिशत है भारत के 
विभाजन के बाद कुछ शरणार्थियों के नगर में आ जाने से कुछ पंजाबी तथा कुछ लोग 
बंगाली भाषा का प्रयोग करने लगे है। 

नगर की मिश्रित आबादी में 66.4 प्रतिशत हिन्दू 30.9 प्रतिशत मुसलमान तथा 
शेष में अन्य सम्प्रदाय के लोग है यहाँ की जनसंख्या का सारभाग ऐसा है जो एक लम्बे 
समय से यहाँ के पुराने इलाके में रह रहा है। उनका रहन सहन और जीवन यापन का 
ढंग उन लोगो से भिन्‍न है जो हाल ही में बाहर से आकर बस गये है और प्रायः शहर 
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की सीमावर्ती क्षेत्र में ही निवास करते है। शहर के ग्रामीण तथा नगर के अन्य क्षेत्रों में 
बसे हुये लोगों के रहन सहन व जीवन शैली में पर्याप्त भौतिक विषमता है। सामाजिक 
दृष्टि से ग्रामीण, विशेष रूप से उनमें वृद्धजन अपने दृष्टिकोण व स्वभाव में देहाती है। 
इनका अपने कार्य अवकाश मनोरंजन व धर्म के प्रति दृष्टिकोण शहर के अन्य क्षेत्रों में 
रहने वाले लोगो से भिन्‍न है। यह अन्तर प्रायः उनके मध्य तनाव को जन्म देता है। 
उदाहरणार्थ फैशन परस्त क्षेत्रों के उच्च व्गीय लोग अपने लिये शांति और प्राइवेसी चाहते 
है। जबकि ग्रामीणों का शोर एवं प्राइवेसी से कोई सरोकार नहीं रहता। इसके अतिरिक्त 
शहरी लोग सफाई को विशेष महत्व देते है, जबकि ग्रामीणों के लिये इसका कोई अर्थ नही 
है परम्परागत नगरीकरण और आधुनिक नगरीकरण में अन्तर स्पष्ट है। आधुनिक 
नगरीकरण वाले आज के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग पाश्चात्य शिक्षा एवं विचारों के प्रभाव में 
आकर अपने ही धर्म संस्कृति और रीति रिवाजों के आलोचक बन गये है। उनकी भाषा, 
पोशाक और रहन सहन का ढंग, सम्पूर्णतया पाश्चात्य शैली में ढल चुका है, समाज का 
यह उच्च वर्ग छुआछूत, जॉत-पात, धर्म-कर्म और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। 
इसके विपरीत परम्परागत नगरीकरण की प्रक्रिया से गुजरे नागरिकों पर पाश्चात्य शिक्षा 
एवं विचारों का प्रभाव सीमित ही रहता है। 

उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों की भाँति इलाहाबाद महानगर की राजनीति में भी धर्म 
का महत्वपूर्ण स्थान रहा है 880 और 884 में इस जिलें में क्रमशः आर्य समाज और 
ब्रह्म समाज की शाखाये स्थापित की गयी 887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 
हुई लगभग 40 वर्षो से अधिक समय तक राधा स्वामी सम्प्रदाय के तीसरे और चौथे 
गुरूओं ने इलाहाबाद को अपना प्रधान केद्ध बनाया। 926 में थियोसोफिकल सोसायटी ने 
यहाँ बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला, वेदान्तिक दर्शन के प्रचार के निर्मित रामकृष्ण 


मिशन ने मुट्ठीगंज में अपनी एक शाखा की स्थापना की। 
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ब्रिटिश शासन की “विभाजित करो और शासन करो” की नीति के परिणामस्वरूप 
उपजी पाकिस्तान की मांग को लेकर हिन्दू मुसलमानों के बीच बीसवी सदी के तृतीय एवं 
चतुर्थ दशकों के कुछ तनावपूर्ण वर्षो को छोड़कर 857 के स्वाधीनता संग्राम एवं सौहार्द 
को भावना न्यूनाधिक रूप में आज भी विद्यमान है वैसे तो नगर की हिन्दू, मुस्लिम 
आबादी अलग-अलग मुहल्लों में रहती है किन्तु कहीं-कही दोनो समुदायों के लोग 
साथ-साथ भी रहते है। 4990 तक नगर के मुसलमान राजनीतिक रूप में अनवरत रूप 
से अखिल भारतीय कांग्रेस, वैश्य लोग जनसंघ और अब भाजपा तथा अन्य पिछड़े वर्गो 
के लोग लोकदल अब सपा या बसपा के साथ जुड़ रहे है। 

सामान्यतः प्रत्येक घर में पूजा का एक स्थान होता है जहां वह ईष्ट देवी -देवताओं 
की मूर्तियाँ अधिष्ठित की जाती है और इनकी पूजा की जाती है यद्यपि मंदिर में पूजा 
करना अनिवार्य नहीं है तथापि बहुत से हिन्दू या तो नित्य अथवा त्योहारों और विशेष 
अवसरो पर मन्दिर जाते है। कभी-कभी मन्दिरों अथवा घरों में कथा, राम चरित-मानस 
या अन्य धार्मिक पुस्तकों का पाठ या कीर्तन का आयोजन किया जाता है। नागपंचमी को 
हिन्दू सर्पो की पूजा भी करते है। वे पीपल के वृक्ष को पवित्रा मानते है तथा उनमें तुलसी 
के पौधे के प्रति भी परम्परागत श्रद्धा होती है और साधारणतया उसे अपने घर में किसी 
पवित्र उच्च स्थान पर रखते है। जिले में बहुत से मन्दिर और पवित्र स्थान है। जो शिव, 
विष्णु, राम, कृष्ण, हनुमान और दुर्गा तथा अन्य देवियों या देवताओं के पूजा स्थल है 
इनमें से कुछ अधिक विख्यात मन्दिर जैसे आदि माधव, सोमेश्वर, महादेव, भारद्वाज, 
पातालपुरी, अक्षयवट और नागवासुकी के मन्दिर इत्यादि प्रमुख है। 

मुसलमानों के सम्बन्ध में ऐसा पाया गया है कि वे केवल खुदा में विश्वास रखते है 
और मुहम्मद साहब को उसका पैगम्बर मानते है। अन्य स्थानों के मुसलमानों की तरह 
इस जिले के बहुत से मुसलमान भी अनेक पीरों (सन्तों) पर विश्वास करते है। 
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इलाहाबाद जैसा कि संस्कृत, साहित्य तथा कौशाम्बी के उत्खनन से प्राप्त पुरालेखों 
और अन्य अवशेषों के साक्ष्य से प्रगट होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही ललित 
कलाओं और संगीत का एक समृद्धिशाली केद्ध रहा है इलाहाबाद किले में स्थित आलेख 
स्तम्भ उस काल में एक ही शिला पर की जाने वाली उत्कृष्ठ शिल्पकारी का प्रमाण है। 
गंगा और यमुना नाम दो बड़ी नदियों के संगम पर अकबर द्वारा बनवाया गया यह किला 
वस्तुकला का एक दुर्लभ नमूना है और यह सम्पूर्ण उत्तरवर्ती मुगल वस्तुकला का पूर्वगाली 
है। इसके जनाने महल की लाल बलुए पत्थर की बारादरी में बड़ी खूबसूरत नक्कासी की 
गयी है और खम्भों की व्यवस्था बड़े कलात्मक ढंग से की गयी है तथा इसके निर्माण में 
क्षितित और परिस्तम्भ संरचना का सफलतापूर्वक संयोग किया गया है जहाँगीर के 
शासनकाल में खुशरूबाग में तीन मकबरे बनवाये गये थे इनमें से प्रत्येक मकबरा सीढ़ीदार 
चबूतरे पर बने मेहराबदार छत वाले कक्ष के रूप में है। खुशरू का मकबरा पत्थर का 
ताबुतनुमा बना हुआ है जिसकी भीतरी छत में बहुत ही उच्चकोटि की चित्रकारी की गयी 
है। 

कीौशाम्बी का राजा उदयन अपने युग का सबसे बड़ा गायक और संगीतज्न माना 
जाता है इस विद्या में उसकी निपुणता से सम्बन्धित अनेक उपख्यान प्रचलित है विशेषरूप 
से वीणावादन में उसकी प्रवीणता के विषय में तो यह कहा जाता है कि वह उसके द्वारा 
जंगली हाथी को भी अपने वश में कर लेता था। 

इलाहाबाद बहुत समय से कत्थक शैली के नेतृत्व का केन्द्र रहा है। दीपावली में 
कहरवा, होली में फाग, वर्षा ऋतु में आल्हा, बारहमासा और कजरी तथा जाड़े की रातों 
में बिरहा नामक लोकगीत गाये जाते है। प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 926 में हुई 
थी इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संगीत और नृत्य कला को लोकप्रिय बनाना और 
उसका प्रचार करना है यह समिति प्रतिवर्ष संगीत प्रतियोगिता तथा अखिल भारतीय स्तर 


पर एक संगीत सम्मेलन आयोजित करती है। 
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स्थानीय राजनीतिक अभिजन :- यह सत्य है कि लोकतांत्रिक 
विकेद्रीकरण (पंचायती राज) सामुदायिक विकास योजनाओं का लाभ अधिकांश समाज के 
निर्धन व कमजोर वर्गों के स्थान पर स्थानीय रूप से प्रभावशाली एवं सक्षम जातियों को 
ही मिला, इसलिये उनमें धीरे-धीरे यह भावना घर कर गयी कि आर्थिक व अन्यरूपों में वे 
उच्च जातियों के समकक्ष नहीं है। फिर भी औद्योगीकरण और नगरीकरण ने अस्पृश्यता 
की भावना को कमजोर अवश्य किया है। पाश्चात्य शिक्षा के सम्पर्क से जहाँ समाज के 
बुद्धिजीवी वर्ग में उदारवाद लोकतंत्र और धर्म निरपेक्ष के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है, 
वहीं सार्वभीमिक मताधिकार लागू होने से निम्न जातियों का भी भारतीय राजनीति में 
महत्व बढ़ा है। और उसके कारण ऊंँच-नीच की भावना शिथिलता को प्राप्त हुई है। आज 
सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की 
बात करते है किन्तु उनकी ओर से कोई सार्थक व व्यक्तिगत उपाय न किये जाने के 
कारण उक्त लक्ष्य पर इन वगो के उत्थान हेतु उठाये गये कदमों से उनके विकास में 
सहायता अवश्य मिली है। 

राजनीतिक दलों में भी यह प्रवृत्ति दृष्टिजनन हुई है कि वे उसी जाति विशेष के 
अभ्यर्थी को अपना टिकट देते है जिसकी उस क्षेत्र में बहुलता होती है। यहाँ तक कि 
केन्द्र ब राज्य मंत्रिमण्डलों का गठन करते समय भी जातीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया 
जाता है। वयस्क मताधिकार लागू होने से भारतीय राजनीति में पुंजीपतियों का वर्चस्व तथा 
ब्राह्मणों को एकाधिकार शनेः-शनेः समाप्त होता जा रहा है। 20 वीं सदी के प्रारम्भिक 
दशक तक उद्योग व्यापार नये-नये व्यवसायों और सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों में 
प्रायः ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था, जिसके विरूद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप आज प्रत्येक क्षेत्र में 
उनके प्रति विरोध की भावना विद्यमान है और उसने आज तक आन्दोलन का रूप धारण 


कर लिया है। हरिजन व समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान न चाहने वाली इन सवर्ण 


49 


जातियों के कुछ निहित स्वार्थ है। उनके कृषि व उद्योगों को श्रम की आपूर्ति इन्हीं वर्गों से 
होती है आज भी समाज में धनबल व बाहुबल का वर्चस्व है। समतावादी समाज की 
स्थापना का लक्ष्य अब भी कोसो दूर है। 

गाँवों से नगरो की ओर देशान्तरण की प्रक्रिया कई वर्षों से निरन्तर जारी है 
जनसंख्या के भूमि पर बढ़ते दबाव ने ग्रामीण जनता के अति संवेदनशील वर्ग, गरीब 
किसान व भूमिहीन मजदूरों को शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर कर दिया है। 
सम्पन्न सवर्ण जातियों के लोग सरकारी नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करने के उद्देश्य से 
शिक्षा ग्रहण करने हेतु पहले से ही नगरों में आकर बस गये है। 

व्यापारी वर्ग व शिल्पकार भी नये अवसरों की तलाश में शहरों में आकर रहने 
लगे है जहाँ उन्हें ने केवल रोजगार मिला है, वरन्‌ उनकी सम्पूर्ण जीवनशैली ही बदल 
गयी है। नजदीकी गाँवों के लोगों ने भी अपने मुर्गी पालन, डेरी तथा नर्सरी उद्योंगो के 
माध्यम से शहरों में अंडा, दूध, फल और सब्जियों की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी है आज 
उन्हें भी शिक्षा चिकित्सा एवं मनोरंजन जैसी शहरों में उपलब्ध समस्त सुविधाओं का लाभ 
मिल रहा है। जैसे-जैसे उनका नगरीकरण एवं पश्चिमीकरण भी होता गया है इस प्रकार 
अन्तोगत्वा वे भी शहर से पूर्णतया व्यवस्थित हो गये है नये-नये विभागों तथा प्रतिष्ठानों 
के आ जाने से एक बहुत बड़ी संख्या में गाँवों के लोग रोजगार की तलाश में शहरों की 
ओर आकर्षित हुए है। गॉवों के अशिक्षित एवं अकुशल श्रमिक नगरों में आकर नौकरी के 
अतिरिक्त छोटे मोटे व्यापार फेरी, कबाड़ी, राजगीरी और रिक्शा खीचने तक कार्य करके 
प्रतिदिन 400 से 200 रूपये तक अर्जित करके अपना पेट पाल लेते है। 

इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अधिकांश स्थानीय राजनीतिक अभिजन 
अध्यापक, वकील, व्यापारी एवं व्यवसायिक वर्ग से आते रहे जिनका सार्वजनिक जीवन में 
कुछ योगदान था लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थानीय राजनीतिक अभिजन जहाँ पहले 
अभिजात्य वर्गीय, रूढ़िवादी और सरकार के प्रति निष्ठावान होते थे, अपने दृष्टिकोण में 


350 


वे अब प्रगतिशील, देशभक्त और राजनीतिक हो गये थे। सरकारी वर्चस्व वाले उस काल 
में जहाँ अधिकांश सदस्य भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ 
और चरित्रवान होते थे वहीं अब द्वैध शासन के अन्तिम काल में भ्रष्टाचार स्वजन पक्षपात 
और अस्वस्थ क्रिया कलापों में लिप्त देखे गये। जातीय और धार्मिक विवाद, रोजाना की 
बाते हो गई। 

उपर्युक्त समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सर्वेक्षण से इलाहाबाद महानगर के 
विभिन्‍न समूहों का धर्म जाति व व्यवसाय वार विवरण प्राप्त होता है जिससे उनके विकास 
की प्रक्रिया एवं स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है और उसके विभिन्‍न सामाजिक 
वर्गों के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं की प्रकृति एवं विशेषताओं की जानकारी 
मिलती है। दूसरे शब्दों में ऐसा विवरण स्थानीय राजनीतिक अभिजन के अध्ययन का 
आधार प्रस्तुत करना है। इससे उनके भौतिक गुण, सामाजिक, आर्थिक एवं चरित्रा के 
राजनीतिक इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। साथ ही यह उसके अन्य अभिजन 
समूहों के साथ अन्योन्य (7०7०7) को परिभाषित करने में सहायक सिद्ध होता है। 


अभिजन एवं नगरीय राजनीति ४ एक ऐतिहासिक विश्लेषण 


इलाहाबाद नगर में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का उद्भव एवं विकास 

मुगल शासन में कस्बों का शासन प्रायः कोतवाल द्वारा होता था जो कस्बों में 
न्याय कर सम्बन्धी और पुलिस व्यवस्था के लिए प्राधिकृत था, वह कुछ ऐसे कार्यो का भी 
सम्पादन करता था, जिन्हे आज म्युनिसिपल कार्यों के अन्तर्गत माना जाता है। * 

ब्रिटिश काल में पिट्स इण्डिया एक्ट के पारित होने तक व्यवस्था में कोई विशेष 
परिवर्तन दृष्टिगोचर नही होता है। कालान्तर में कोतवाल का कार्यकाल समाप्त कर उसको 
सिटी पुलिस के चार्ज में उपअधीक्षक को हस्तान्तरित कर दिया गया। एक नई म्युनिसिपल 
व्यवस्था बिना किसी विधायी अनुमोदन के अस्तित्व में आयी ]९.५७.? में ज्योहि नागरिक 
सरकार स्थापित हुई स्थानीय निकाय कही जाने वाली समीतिया बड़े कस्बों में नियुक्त की 
गई!”। * 

साम्राज्यवादी सरकार को 857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद की आर्थिक 
परेशानियों को राहत दिलाने _ और जिला कलेक्टर के कार्यभार को कुछ कम करने * के 
उद्देश्य से 850 का अधिनियम हरऋुणा पारित होने के साथ ही उत्तर प्रदेश नगर 
पालिकाओ के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी इस काल में उनकी स्थापना का ध्येय 
सामान्य तौर पर स्थानीय स्तर पर कर वसूली के कार्य को सुविधाजनक बनाना अधिक 
था, भारतीयो को स्वशासन का प्रशिक्षण देना कम | 2707 
इलाहाबाद नगर का प्रशासन भी स्थानीय निकाय द्वारा की गई जो कि 


अधिकारिक समिति थी स्थानीय निकाय को शहर की देख रेख, प्रकाश व्यवस्था 
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ककल कट रे ००० 


अधिकारिक संरक्षण का कार्य सौपा गया था। इस प्रकार अधिरोपित खर्चो की उत्पत्ति 
गृहकर के शुरुआत के साथ हुई जो कि 856 के चौकीदार अधिनियम 20 से बहुत कुछ 
मेल खाता है। * 

वास्तव में इलाहाबाद में म्युनेसिपल शासन की स्थापना मार्च 4863 में 
उत्तर-पश्चिम प्रान्त और अवध म्युनिसपैलिटी एक्ट 25ए 850 के अन्तर्गत मुख्य रुप से 
शहर में कल्याणकारी कार्यो को बढावा देने, सक्षम पुलिस बल प्रदान करने और 
अधिकारिक संरक्षण व्यवस्था देने के उद्देश्य के साथ हुई यह कलेक्टर की पहल पर 
निर्मित एक मनोनीत संस्था थी। अधिनियम के अनुसार म्युनिसिपल समिति का सदस्य 
बनने के लिये मजिस्ट्रेट और अन्य की नियुक्ति शासन द्वारा अधिकृत होने के लिये 
उसकी सम्बन्धित क्षेत्रों में घोषणा की जानी आवश्यक है समिति को क्षेत्रीय कर्त्तव्यों को 
निर्धारित करने गृहकर या किसी अन्य प्रकार के कर साथ ही इनकी कीमत और मात्रा 
निर्धारित करने और नियमों के विपरीत कार्य करने वालो पर अधिकतम 50 रुपये का 
जुर्माना लगा सकती थी। जिसके संग्रहण का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया। 

इस प्रकार म्युनिसिपल काराधान में अप्रत्यक्ष करो को शामिल किया गया। वर्ष 
962.-63 में इलाहाबाद म्युनिसिपल समीति में चुंगी (नगर प्रवेश कर) को शामिल किया 
गया। / जिसके संग्रहण का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया सरकार किसी कस्बे के 
अधिनियम के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर सकती थी। . 4864 में लखनऊ म्युनिसिपल 
अधिनियम पारित हुआ जिसमें 857 के अधिनियम ट की धारा 34 को उसमें लागू किया 
गया, जिसके कारण स्थानीय पुलिस पर होने वाले व्यय को वहन करने का उत्तरदायित्व 


नागरिकों का हो गया। 
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हे 


यह इलाहाबाद में भी लागू हुआ। इसमें 25 सदस्यों को मिलाकर म्युनिसिपल 
समिति का निर्माण किया गया जिसमें 6 गैर सरकारी और 9 सदस्य स्थानीय निकायो से 
चुने जाते थे। गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करना मुख्य आयोग की संस्तुति पर निर्भर 
था जो उन्हे हटा भी सकता था भारत सरकार के अनुमोदन से उसे न्यायपालिका को 
निलंबित करने या उसकी शक्तियों में कमी कर देने तक अधिकार था। 

आयुक्त उपायुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट क्रमशश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव 
बनाये जाते थे। म्युनिसिपल उद्देश्य के लिये सिविल स्टेशन और शहर को एक करने की 
शुरुआत उत्तर पश्चिम प्रान्‍्त और अवध म्युनिसिपल सुधार अधिनियम-८ 868 के द्वारा 
868 में हुई। जिसमें 4850 के अधिनियम का उलंघन हुआ। अधिनियम के तहत_4६3 
सदस्यों को गैर सरकारी होना था। लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को दो साल की अवधि के लिये 
म्युनिसिपल समीतियों के सदस्यों की नियुक्ति या प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने का अधिकार था। 

किसी नगरपालिका का अध्यक्ष चुना जाय मनोनीत किया जाय यह निर्णय करना, 
प्रान्‍्नीय सरकार का अधिकार था। इलाहाबाद म्युनिसिपल समिति की आय का मुख्य स्रोत 
चुंगी था। ह 

इलाहाबाद म्युनिसिपलु,.स॑मिति का गठन उत्तर पश्चिम प्रान्‍्त और अवध 
नगरपालिका अधिनियम ;,्ट 873 के तहत किया गया। . इस अधिनियम में बहुत से 
मामलों में 868 “के अधिनियम के प्रावधानों को ही दोहराया गया था। नगरपालिका 
समिति को शिक्षा प्रसार करने की अनुमति थी और समिति की अवधि भी 2 वर्ष के लिये 
निश्चित की गयी थी, जैसा कि 868 के अधिनियम में भी था। - 
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880 में प्रथम बार भारत में स्थानीय स्वशासन में प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं का 
विकास किया गया। परन्तु उसे भी व्यवहार में कार्यान्वित नहीं किया जा सका। सामान्यतः 
बोडों का गठन जिला कलेक्टर के मुलाकातियों और अन्य सम्ध्रान्त नागरिकों में से किया 
जाता था। सदस्य निर्वाचित होने के स्थान पर मनोनीत होना अधिक प्रतिष्ठापूर्ण मानते 
थे। बोर्ड के अधिकांश सदस्य एक के बाद एक उत्तरोत्तर कई वर्षो तक नियुक्त होते 
रहते थे। यदि प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का कहीं कोई तात्पर्य था, तो वह सदस्यों का चयन 
करते समय नागरिको की प्रमुख जातियों एवं वर्गों को प्रतिनिधित्व देना मात्र था। सदस्यता 
का कोई प्रादेशिक आधार नहीं था, यदि कहीं कोई आधार भी था तो वह था समाज में 
प्रतिष्ठा, सरकार के प्रति निष्ठावान और जिले में स्थिति। 

इस काल में सदस्यों पर सरकारी प्रमाण हावी रहता था। नगरपालिका को अपने 
कायो के प्रबन्धन में कोई वास्तविक अधिकार नहीं होता था। उनके ऊपर प्रान्तीय सरकार 
और अभिकर्ता जिला कलेक्टर का पूर्ण नियन्त्रण रहता था। इस संदर्भ में लार्ड होर्वट ने 
सन्‌ 874 में कहा था। 

नगरपालिका की जनता अपने आप पर किसी प्रकार शासन नहीं करती इसके 
स्थान पर सरकार कुछ अग्रणी लोगों को उसमे मनोनीत करके बोर्ड के ऊपर थोप देती 
है। म्युनेसिपल सरकार की किसी अन्य उच्च सत्ता (प्रान्तीय सरकार) पर निर्भरता 
अभिजात्यवतंत्र है जो उसके कार्यो को किसी भी स्तर तक नियंत्रित कर सकती है। 

8 मई 882 के लार्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव के परिणामस्वरुप, 
883 के उत्तर पश्चिम प्रान्‍्तो और अवध म्युनिसिपलिटीज अधिनियम में 4873 के 
अधिनियम का उलंघन कर दिया। इसे स्थानीय संस्थाओं को कुछ वास्तविक शक्तियाँ प्रदान 
किये जाने की दिशा में प्रथम चरण माना जा सकता है विशेषकर इसके प्रतिनिधित्व तत्वो 
के परिप्रेक्ष्य में। यद्यपि इलाहाबाद नगरपालिका सहित ॥५५७.०.5 नगरपालिकाओ में रिपन के 


के 


प्रस्ताव के पूर्व ही निर्वाचन व्यवस्था पहले से ही प्रभावी थी।  ह्यू टिंकर लिखते है कि 
.७/.०.8 में निर्वाचन पहली बार 873 में हुआ। 

883 के अधिनियम में नगरपालिका के ७%# सदस्यों का चुनाव कीमत अदा करने 
वालो के द्वारा तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव नगरपालिका समीतियों के द्वारा करने 
की व्यवस्था की थी। प्रान्तीय सरकार को किसी महत्वपूर्ण नगरपालिका के अध्यक्ष को 
नियुक्त करने का अधिकार था अतः इलाहाबाद नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष की 
नियुक्ति अधिनियम के ४८८४० 8(8) के तहत अब भी सरकार द्वारा ही की जाती थी। 

'चक्रण' व्यवस्था और वार्ड्स में कस्बो के विभाजन की व्यवस्था भी थी। 870 
के दशक में इलाहाबाद नगर पहले से ही वार्ड्स में विभाजित था। चेयरमैन (अध्यक्ष) और 
उपाध्यक्ष की कार्यावधि क्रमशः 3 वर्ष और १ वर्ष थी। बोर्ड का सचिव बाहरी व्यक्ति हो 
सकता था परिषद पुलिस अभियोग से मुक्त थी और उस पर सरकार का नियन्त्रण काफी 
कम हो गया था प्रान्तीय सरकार को एक नगरपालिका का अधिग्रहण करने और भारत 
सरकार के अनुमोदन पर उसे समाप्त तक कर देने का अधिकार था। * 

जहाँ तक इलाहाबाद के वित्तीय स्थिति का प्रश्न है 868 तक चुंगी ही उसकी 
आय का मुख्य स्लोत थी और मुख्य व्यय आधिकारिक संरक्षण पर होता था। 

9 वीं सदी के आठवे दशक में एक नया कारक प्रकाश में आया। अंग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त भारतीयों के पाश्चात्य विचारों के सम्पर्क में आने से उनके एक नये वर्ग का जन्म 
हुआ जो शासन में भागीदारी हेतु परम उत्सुक था। रिपन प्रस्तावों में स्थानीय स्वशासन 
की संस्थाओं को जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण का यंत्र बतलाकर उसके उद्देश्य को पुनः 
परिभाषित किया गया। उसमें न केवल निर्वाचन के विस्तार पर वरन्‌ सत्ता के 
4.  #वगीकबत लण्लाएल जाए छक् ग्रगततपवलत 9५ तल #ल शा ० 968, ठ42लाॉप्श, ॥9] 9 43 
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विकेन्रीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। 

. यद्यपि नये बोर्ड में तीन चौथाई सदस्य गैर सरकारी होते थे। किन्तु उनमें 
अधिकांश को अपने मनोनयन जिला कलेक्टर पर निर्भर रहना पड़ता था। प्रतिनिधित्व 
और निर्वाचन सम्बन्धी नियम चूंकि प्रान्तीय सरकार की सहमति और बोर्ड के सदस्यों 
तथा सम्श्रान्त नागरिकों के परामर्श से जिला अधिकारी द्वारा बनाये जाते थे, इसलिये 
परिवर्तन की बात वास्तविकता न होकर एक धोखा मात्र थी। 

नये अधिनियम में यद्यपि नगरपालिका को अपना अध्यक्ष निर्वाचित करने का 
अधिकार प्रदान किया गया था किन्तु जिला कलेक्टर को सर्वोच्च तथा बोर्ड की 
अभिजात्यवगीय प्रकृति होने के कारण यह व्यवस्था उसे अध्यक्ष की कुर्सी ग्रहण करने का 
आमंत्रण मात्र बनकर रह गयी थी। 

उस समय एंग्लोइण्डियन समुदाय के बहुसंख्यक अधिकारी रुढ़िवादी एवं शासन में 
पितृवाद के पक्षधर थे। अतः लार्ड रिपन द्वारा प्रस्तावित सुधार समय से पूर्व माने गये। 
उन्हें कार्यान्वित करते समय उनके द्वारा या तो उन्हे परिवर्तित कर दिया गया या फिर 
उनकी उपेक्षा कर दी गयी। निर्वाचन का सिद्धान्त मताधिकार को बिना व्यापक बनाये हुये 
लागू कर दिया गया अतः वह निष्प्रभावी सिद्ध हुआ। अध्यक्ष की कु्सी पर अब भी 
जिलाधिकारी का ही अधिकार बना रहा वित्तीय स्वायत्ता का भी कोई अर्थ नहीं रहा ऐसी 
स्थिति में यह कहा जा सकता है कि इसकाल में स्थानीय स्वशासन के विकास में कोई 
संतोषजनक प्रगति देखने को नहीं मिली। 

संघीय प्रान्तीय अधिनियम - ए 4900 जिसने [पूर्व के) दोनो अधिनियर्मों 4873 
और 883 का स्थान लीया के द्वारा ॥ल्‍.७.ए.5 और अवध की म्युनिसिपल सरकारों में 
एकरुपता आयी। अधिनियम के अन्तर्गत, प्रत्येक वार्ड के सदस्यों की संख्या निश्चित कर 
दी गई और अधिकारियों की संख्या कुल सदस्यों के 8 तक सीमित कर दी गई 


हे 


फलस्वरुप बोर्ड के संविधान ने इसकी अवधि और चक्रण व्यवस्था को पूर्व की तरह बनाये 
रखा गया। / 

इस काल में इलाहाबाद नगरपालिका के चरित्र एवं प्रकृति में कोई आधारभूत 
परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ। सामन्तवादी तत्व बोर्ड की सदस्यता पर निरन्तर हावी रहे। 
राजनीतिक स्वरुप में यह मुख्यतः अभिजात्यवर्गीय एवं रुढ़िवादी ही बना रहा इसके 
सदस्यों की निष्ठा पूर्णरुप से सरकार के प्रति कायम रही। जिन परिवारों को बोर्ड की 
सदस्यता इसके जन्म के प्रारम्भिक काल से प्राप्त थी वही अब भी इसका प्रतिनिधित्व कर 
रहे थे। अन्तर मात्र इतना था कि तब यह सदस्यता मनोनयन द्वारा प्राप्त होती थी और 
अब निर्वाचन द्वारा प्राप्त होती है। समाज में प्रतिष्ठा स्टेट्स और सरकार के प्रति निष्ठा 
को पूर्व की भाँति अब भी सदस्यता की पात्रता हेतु आवश्क माना जाता था। नगरपालिका 
पर सरकारी आधिपत्य, जो प्रारम्भिक काल का एक महत्वपूर्ण कारक था, वह यथावत 
बना हुआ था। बोर्ड के लगभग तीन चौथाई सदस्य निर्वाचित होते थे। 

जो समाज के उच्चव्यवसायिक वर्ग से चुनकर आते थे। अपनी इतनी बड़ी संख्या 
के बावजूद सरकारी अध्यक्ष के सामने वे अपने आपको असहाय पाते थे। नगरपालिका की 
सदस्यता उस समय बड़े सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी, क्योंकि इसकी सदस्यता की 
पात्रता हेतु सम्पत्ति की योग्यता अनिवार्य मानी जाती थी। 


सामान्य तौर पर 908 में नगर प्रशासन का जो चित्र उभरकर सामने आया 
उसमें सरकारी वर्चस्व और नियन्त्रण ही सर्वत्र परिलक्षित होता था। उस पर जनमत के 
प्रभाव का कही कोई चिहन प्रकट नहीं होता था। स्वतंत्रता पूर्व काल के अधिकांश अध्यक्ष 
प्रायः ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, अनुभवी और बुद्धिमान होते थे। उन्होने कठोर परिश्रम किया 


और अपने कार्यों के निष्पादन में पर्याप्त रुचि एवं उत्साह का प्रदर्शन किया। 


यद्यपि बोर्ड पर सरकारी नियन्त्रण धीरे-धीरे शिथिल होता जा रहा था किन्तु 

इलाहाबाद के नागरिको में बोर्ड के कार्यों के प्रति उत्साह एवं उपक्रम के अभाव तथा 
सरकारी सहायता पर निर्भरता की आदत यथावत्‌ बनी रही। बोर्ड का बजट अब भी 
जिलाधिकारी के कार्यलिय में बैठकर बनाया जाता था और बाद में बोर्ड की बैठक में 
पारित किये जाने की औपचारिकता पूरी कर ली जाती थी। 

प्रान्‍्नीय सरकार एवं जिला कार्यालयों द्वारा केद्रीय नीति लागू न किये जाने से 
स्थानीय स्वशासन के विकास का मार्ग अवरुछ रहा। कुछ सीमा तक गैर सरकारी सदस्यों 
के संकीर्ण स्वार्थ एवं परस्पर गुटबाजी भी इसके लिये उत्तरदायी रही। सबसे अधिक इन 
संस्थाओं के प्रति स्थानीय जनता की उदासीनता और द्वेष भाव की प्रवृत्ति, रुढ़िवादी 
ब्रिटिश अधिकारियों को एक ऐसी विजय सामग्री देती रही, जिससे वे कह सकें कि भारत 
की जनता अपनी इसके लिये परिपक्व नहीं है और स्थानीय स्वशासन की उनकी मांग 
सहज और स्वभाविक नहीं है। 

विकेन्द्रीकण पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट और 4975 के भारत सरकार के 
परिमाणित प्रस्ताव के अनुसार, संघीय प्रान्तीय अधिनियम -॥ (96) को पारित किया 
गया। जिसके अनुसार गैर सरकारी अध्यक्ष के चुनाव की अनुमति दी गई और एक 
कार्यकारी अधिकारी के पद की व्यवस्था की गई। 

बोर्ड और अधिकारियों के बीच शक्तियों एवं कायो के विभाजन की व्यवस्था की 
गईं । | 
जहाँगीराबाद सिद्धान्त के आधार पर पहली बार अल्पसंख्यक सम्प्रदायों विशेषकर 
मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिये प्रावधान किया गया। बहुत से मामलो में 900 के 
अधिनियम के प्रावधानो का पुनर्निर्माण किया गया। 

अक्टूबर 96 के अधिनियम के अन्तर्गत इलाहाबाद नगरपालिका बोर्ड गठित 
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किया गया। लेकिन सदस्यों के कानूनी अवधि के संक्षेपिकरण द्वारा इसको भंग कर दिया 
गया। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरुप मार्च 99 में इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के आम 
चुनाव हुये। 99 में बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या 26 रखी गई। जिसमें 2 निर्वाचित 
4 मनोनीत और 4 सदस्य पदेन था। इसमें सदस्यों की संख्या 9 और गैर सरकारी 
सदस्यों की संख्या 7 थी। 

अतश यह निश्चित है कि अधिनियम के अन्तर्गत गठित बोर्ड में निर्वाचित सदस्यों 
का प्रबल बहुमत था लेकिन सरकारी नियन्त्रण अब भी काफी कठोर था एक म्युनिसिपल 
बोर्ड को कराधान किसी शाखा की वृद्धि करने की स्वतंत्रता नहीं थी। * 

97 के सुधार प्रस्तावों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओ के विकास को भारत 
में उत्तरदायी शासन के प्रगतिशील क्रियान्वयन की दिशा में प्रथम कदम के रुप में देखा 
गया था। - स्थानीय स्वायत्ता के उस युग में निर्वाचित बोर्डो को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये 
संघर्षरत नागरिको की गढ़ के रुप में देखा जाता था। म्युनिसिपल अधिनियमों में ऐसे 
अनेक प्रावधान उस समय भी विद्यमान थे जो कि प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय संस्थाओं 
के दोषो व मनमानेपन के विरुद्ध उन्हे रक्षा कवच के रुप में हस्तक्षेप व नियन्त्रण की 
अनन्य शक्तियों प्रदान करते थे। 

सार्वभौमिक मताधिकार लागू होने के बाद सामंतवादी तत्व इलाहाबाद की नगरीय 
राजनीति से धीरे-धीरे विलुप्त होने लगे जिसके कारण बोर्ड के राजनीतिक स्वरुप में भी 
परिवर्तन के लक्षण प्रकट होने लगे। बोर्ड के सदस्य जहाँ पहले अभिजात्यवर्गीय, रुढ़िवादी 
और सरकार के प्रति निष्ठावान होते थे, अपने दृष्टिकोण में अब वे प्रगतिशील, देशभक्त 
और राजनीतिक होते गये। 

सरकारी वर्चस्व वाले काल में जहाँ अधिकांश सदस्य भाई भतीजावाद से मुक्त, 
ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान होते थे वहीं अब भ्रष्टाचार स्वजन पक्षपात्‌ और 
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अस्वस्थ क्रियाकलापो से लिप्त देखे गये। जातीय और धर्म विवाद, रोजाना की बाते हो 
गयी। 

स्थानीय स्वशासन के विकास का तृतीय चरण 4935.37 से प्रारम्भ हुआ इस 
काल में स्थानीय सरकारो को राजनीतिक प्रशिक्षण के यंत्र के रुप में प्रयोग न करके, उन्हे 
राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। जिस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने 
चरमोत्कर्ष पर था उस समय स्थानीय राजनीतिक अभिजन की निष्ठा भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस में अधिक बोर्ड में कम थी। उनमें से अधिकांश अपना समय बोर्ड को कार्यो को 
कम, कांग्रेस पाटी के प्रचार कार्य एवं ध्वंशात्मक गतिविधियों को अधिक देते थे। 

यह सच है कि इस काल में भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओ को 
राजनीतिक प्रशिक्षण के मंत्र के रुप में प्रयोग सफल नहीं हुआ। उनके गुण दोषो का 
भरपूर दोहन नहीं किया गया और जातीय विभाजन तथा हिन्दू मुस्लिम विद्देश ने उन्हें 
लगातार कमजोर बनाने का कार्य किया। 939 में द्वितीय महायुद्ध :939.45द्ध प्रारम्भ 
हो गया जिसके कारण प्रान्तो में नियम 93 लागू कर दिया गया। इस बीच भारतीयों ने 
स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम युद्ध लड़ते हुये (5 अगस्त 947 को देश के लिये स्वाधीनता 
अर्जित कर ली। 

_ प्रथम उत्तर प्रदेश नगर सुधार अधिनियम 99, नवम्बर 499 से प्रभाव में 

आया परिणामस्वरुप, इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड में 920 में ट्रस्ट के वेतनभोगी अध्यक्ष 
की नियुक्ति की और अन्य ट्रस्टीज (न्यासियो) की 92 में . तबसे इलाहाबाद का सुधार 
: ट्रस्ट इलाहाबाद नगरमहापालिका की स्थापना होने तक कार्य करता रहा। अन्तिम 
इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का गठन 496 के अधिनियम के अन्तर्गत 4945 में किया _ 


गया इसमें 32 निर्वाचित और 8 मनोनीत सदस्य थे। 
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3। जनवरी 960 तक शहर का प्रशासन उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटी अधिनियम 
99, और त्त्तर प्रदेश स्थानीय संस्थायें अधिनियम 953 के अन्तर्गत चलता रहा। 

दूसरी ओर 959 में उ« प्र« नगरमहापालिका अधिनियम पास किया गया। : 
जिसके अनुसार सुधार न्यास और इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को इलाहाबाद नगर 
महापालिका के निर्माण में मिला दिया गया। 25 अक्टूबर 959 को प्रथम महापालिका के 
आम चुनाव हुये, 5 नवम्बर 959 को परिणाम घोषित हुये और 4 फरवरी 960 से 
महापालिका (इलाहाबाद) अस्तित्व में आ गई। इलाहाबाद नगरमहापालिका में 27 वार्डों से 
चुने गये 54 सभासद शामिल किये गये साथ ही सभासदों के मत से 6 मनोनीत सदस्य 
भी शामिल किये गये। (54+6- 60) 


उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रीकृ) सेवानियमों की घोषणा उत्तर प्रदेश 
नगरमहापालिका अधिनियम, 959 की धारा 42.09 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 9 
जुलाई 966 में की गई। इन नियमों के अनुसार म्युनिसिपल नियमों और म्युनिसिपल 
वार्डो के कुछ निश्चित पदों और सेवाओं को केन्द्रीयकृत कर दिया गया था। * 

उ« प्र« नगरीय स्थानीय स्वशासन (संशोधन) अधिनियम 4977 के अध्याय 34 
कद के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सभा और विधान परिषद के सदस्यों के 
आवास, जिस नगरपालिका क्षेत्र में आते हैं। वे उसके पदेन सदस्य होंगे। _ यदि विधान 
परिषद कोई ऐसा सदस्य है जो कि स्थानीय निकाय वाले क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है और 
जिसकी किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में आवास नहीं है वह अपने चुनाव क्षेत्र की सीमा में 
आने वाली किसी भी अपनी मन पसन्द नगरपालिका का पदेन सदस्य बन सकता है। 
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भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि विचित्र रही है। 882 के लार्ड रिपन के 
प्रस्तव से लेकर देश के स्वतंत्र होने तक इसकी विकास प्रक्रिया की गति अत्यन्त धीमी 
रही है। इसका प्रारम्भिक काल जहाँ सरकारी आधिपत्य, मनोनयन के सिद्धान्त, सीमित 
मताधिकार और जिला कलेक्टर की सर्वोच्च स्थिति जैसे अनेक प्रतिगामी कदमों से परिपूर्ण 
रहा, वहीं साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ने स्थानीय सरकारो की प्रान्तीय सरकारो 
के समर्थन पर निर्भरता में और अधिक वृद्धि की। 

प्रान्तीय स्वायत्ता के काल में नागरिक संस्थाओं के लिये आशा की एक नई किरण 
अवश्य दिखलाई पड़ी थी। परन्तु द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने के कारण स्थिति पुनः बदल 
गई। सरकार के सामने अब नये प्रकार की प्राथमिकतायें थी जिनमें स्थानीय स्वशासन का 
कोई स्थान नहीं था। 

देश की आजादी ने लोगों में एक नई आशा एवं उत्साह का संचार किया। लोगों 
को विश्वास था कि स्वतंत्र भारत में अपनी कांग्रेस सरकार स्थानीय संस्थाओं पर लगे 
सारे प्रतिबंध एवं अवरोध समाप्त कर देगी, ताकि वे आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर एवं 
स्वायत्तशासी बन सके और उनका उपयोग देश की आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन एवं 
सक्रीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जा सके। कांग्रेस एवं जनता पाटी सत्ता के विकेन्रीकरण 
एवं स्थानीय सरकारो को अधिक अधिकार प्रदान करने का आश्वासन तो देती रही किन्तु 
व्यवहार में ठीक इसका उल्टा करता रही। न तो उनके अधिकारों में कोई वृद्धि की गयी 
और न ही किसी अलोकतांत्रिक प्रावधान को हटाया गया। राज्य सरकार ने कुछ वस्तुओ 
पर पहले आक्ट्राय से छूट देकर और अन्‍्तोगत्वा आक्ट्राय को पूरी तरह समाप्त करके 
उन्हे आर्थिक रुप से पूर्णतया विकलांग बना दिया और सदा सदा के लिये उन्हे अपनी 
सहायता और समर्थन के लिये मोहताज कर दिया। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इलाहाबाद राष्ट्रीय राजनीति के अनेक रास्ते खुले और 
विभिन्‍न प्रकार के राजनैतिक संगठन अस्तित्व में आये। अपने व्यक्तिगत सम्मान विशेष 


आर्थिक लाभ व पार्टी के उत्थान के लिये राजनेताओं एवं उत्साही लोगों को प्रचर अवसर 
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प्राप्त हुये जब म्युनिसिपल क्षेत्र एक मजबूत राजनीतिक स्थिति को प्राप्त हुआ इसके भीतर 
व बाहर रुढ़िगत दलीय हितो का भी उत्थान हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समन्वय के 
लिये 959 से एक प्रमुख दल एवं निर्दलीय जबरजस्ती चुनौती के रुप में उभरे जो कि 
इलाहाबाद की नगरीय राजनीति के लिये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। साम्प्रादायिक संगठन भी 
अपने आपको विशेष सम्प्रदायों के अगुवा के रुप में प्रस्तुत कर रहें थे और जो 
समाजवादी शक्तियां थी अपने आपको गरीबो के रक्षक के रुप में प्रकट कर रही थी 
जिसकी वजह से धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्र भारत के लिये अपील का एक बहुत बड़ा भाग 
लक्ष्य के रुप में उभरा अतः देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरपालिका क्षेत्र में कांग्रेस 
को बहुत बड़ा झटका लगा। 

निष्करष रुप में यह कहा जा सकता है कि एक के बाद एक आने वाली सभी 
दलों की राज्य सरकारों ने स्थानीय जनता पर विश्वास नहीं किया उनके नेतागण 
आश्वासन तो देते रहे किन्तु व्यवहार में वे सदैव उल्टा करते रहें। यदि अंग्रेजो ने 
भारतीयों पर विश्वास न करके स्थानीय स्वशासन के विकास मार्ग में रौड़े अटकाये तो यह 
बात समझ में आने योग्य है किन्तु स्वतंत्र भारत की अपनी सरकार द्वारा इस प्रकार का 


व्यवहार कुछ विचित्र एवं आश्चर्यजनक अवश्य प्रतीत होता है। 





स्थानीय राजनीतिक अभिजन-इलाहाबाद नगर के संदर्भ में एक 

कार्यात्मक समीक्षा 

() स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की सामाजिक एवं आर्थिक 
पृष्ठभूमि 


इलाहाबाद की नगर पालिका के सदस्य एक एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक इकाई का 
निर्माण करते हैं या नहीं, अथवा उनके बीच आपस में या उस समाज के साथ जिनका वे 
प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक समानता, और सम्बन्ध है या नहीं, 
जैसे प्रश्नों का उत्तर खोजने के दृष्टिकोण से इस अध्याय में इलाहाबाद के स्थानीय राजनीतिक 
अभिजन नगर पालिका इलाहाबाद के सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन 
करने का प्रयास किया जायेगा। उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। अभिजनों 
के सामाजिक आधार का अनुभव मूलक अध्ययन राजनीतिक सस्थाओ और सामजिक संरचना के 
बीच कार्यरत अन्योन्यक्रिया को प्रस्तुत करने का एक नायाब तरीका है। इससे उनके राजनीतिक 
व्यवहार और कार्यनिष्पादन की क्षमता के आकंलन में सहायता मिलेगी, क्योंकि जॉति, धर्म और 
क्षेत्रवाद की प्रत्येक समाज की राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 

इसके अतिरिक्त यह पता लगाने के लिये कि इलाहाबाद की सामान्य विशेषताओं का 
उसके नगर पालिका सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि पर कोई प्रतिबिम्ब है या नहीं, 
उपर्युक्त प्रश्नों को स्थानीय समाज के वर्तमान ढाचें के साथ सम्बद्ध करके अध्ययन किया 
जायेगा । 

इसका लक्ष्य स्थानीय राजनीतिक अभिजन, जो कि मूल रुप से स्थानीय समाज के व्यापका 
हित के लिये कार्य करते है के सामाजिकस्तर, शैक्षिक उपलब्ध्यों और आर्थिक स्थिति आदि के 


सम्बन्ध में सूचनायें एकत्रित करना है। चूँकि नगर प्रशासन में स्थानीय राजनीति अभिजन की 
अहम्‌ भूमिका होती है। अतः इस बात की जॉच किये जाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार 
के लोग नगर पालिका के सदस्यता की ओर आकृष्ट होते है और उसकी सामाजिक, आर्थिक 
और सांस्कृतिक पृष्ठिभूमि क्या है ? 
आयु संरचना : 

आयु की वरिष्ठता को राजनीतिक विवेक से समन्वित किये बिना यह नहीं कहा जा सकता 
कि शासन एक कला है जहाँ निर्णय की उच्चस्तरीय क्षमता मुख्य रुप से अनुभव द्वारा ही अर्जित 
की जा सकती है। स्वाधीनोत्तर काल के विभिन्‍न वार्डों में नगर पालिका इलाहाबाद के सदस्यों की 
आयु संरचना निम्न प्रकार थी। 

तालिका संख्या -। 


आयु 
960-66 970-74 989-95 | 4995-2000 


40 वर्ष या कम 


60 वर्ष या अधिक 
योग 


| आा 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 40 वर्ष या कम आयु के सदस्यों की संख्या 960 के बाद 
वाले सभी बोर्डों में निरन्तर बढ़ती रही तथा शेष सभी आयु वर्ग के सदस्यो की संख्या शनै-श्नें घटती 
40-50 वर्ष की आयु वर्ग के सदस्य 970 के बोर्ड के अतिरिक्त शेष 3 बोर्डों में लगभग सामान्य रही 


00 


तथा 5 से 60 वर्ष आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या प्रथम बोर्ड में 35 से घटकर शेष तीन वोर्डों में लगभग 
वही रही और 60 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या प्रथम तीन वोर्डो में लगभग वराबर रहते 
हुये अन्तिम बोर्ड में मात्र एक रह गयी। इससे स्पष्ट है कि युवा वर्ग अपने नयी स्फूर्ति और उत्साह के बल 
पर बोर्ड की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने में अन्ततः सफल रहा। 


सदस्यों का लिंग वार वर्गीकरण 
तालिका संख्या -2 


2 3 4 
960-66 970-74 4989-95 995-2000 | 


लिंग 
आह... 





उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इलाहाबाद की अभिजन राजनीति में मुख्यतः पुरुष वर्ग का 
वर्चस्व रहा है। 995 में आरक्षण व्यवस्था लागू होने पर महिलाओं की संख्या में यद्यपि पर्याप्त वृद्धि हुई 
किन्तु उसके पूर्व के बोर्डों में उनकी संख्या प्रायः नगण्य रहीं स्थानीय आबादी में पुरुषों व महिलाओं की 
औसत संख्या को देखते हुये उनका यह प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं था। आरक्षण व्यवस्था लागू होने से उन्हें 
राजनीति की मुख्य धारा से जुडनें का अवसर मिलेगा और वे उसमें अपना यथोचित योगदान कर सकेंगीं। 
शिक्षा - 
यह एक स्थापित तथ्य है कि राजनैतिक अभिजन अपनी औसत जनसंख्या 


के विपरीत समाज के बेहतर स्तर से आये है इसका प्रमुख कारण उनकी शिक्षा और राजनीति में 
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सहभागिता के बीच रहा है। शिक्षा राजनीतिक अभिजन की प्रकृति एवं व्यवहार को एक बड़ी 
सीमा तक प्रभावित करती है। 


नगरपालिका सदस्यों का शैक्षिक स्तर 
तालिका संख्या -3 


शिक्षा का स्तर 2! 2 
960-66 | 4970-74 | 


का 






4 







995-2000 







4 
0 
[क्र 


उपर्युक्त तालिका से प्रकट होता है कि नगरपालिका इलाहाबाद के सदस्यों की शैक्षिक स्तर 
की प्रवृति उर्ध्वगामी रही है। बोर्ड की संख्या 2 के अतिरिक्त लगभग सभी बोडों में उन्होंने अपनी 
स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में स्थानीय राजनीतिक 
अभिजनों की नगरीय राजनीति में कोई विशेष अभिरुचि नहीं थी किन्तु 4989 और 995 के 
बोर्डो की स्थिति से स्पष्ट है कि स्नातक और परास्नातक अभिजनों में लगभग 60 प्रतिशत स्थानों 





पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहे थे। 
व्यवसायिक स्तर 
अभिजनों का व्यवसायिक स्तर उनके सामाजिक स्तर चरित्र को निरुपित करने वाला एक 


महत्वपूर्ण घटक है । 


सदस्यों का व्यवसायवार वर्गीकरण 
तालिका संख्या -4 


सदस्यों का व्यवसाय 4 
960-66 970-74 989-95 995-2000 





व्यापार 44 43. 52 

का _ | 

सेवीवर्ग कै 
विधिव्यवसाय 


स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के विगत 40 वर्षों के व्यवसायिक ढाचें का विश्लेषण यह 


व्यवसायिक राजनीतिज्ञ 
योग 


स्पष्ट करता है कि वे मुख्यतः कुछ विशेष व्यवसायों से आये है। व्यापारी वर्ग ने सबसे बड़ें समूह 
के रुप में नगर पालिका सदस्यस्ता पर अपना वर्चस्व बनायें रखा। कृषि वर्ग से सम्बन्धित स्थान 
सभी बोर्डों में शून्य रहा अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व भी बोर्डों में न्यूनाधिक समान रहा किन्तु 
व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का वर्ग द्वितीय बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोडों में अपनी सदस्य संख्या 
बढ़ाने में सफल रहा। वर्तमान अध्ययन इस परिकल्पना को महत्वपूर्ण मानता है कि व्यापार, शिक्षा 
और सामाजिक सेवा स्थानीय राजनीतिक अभिजन की भर्ती के प्रमुख स्रोत रहे है। और कुछ 
अपवादों को छोड़कर उन्होंने अपने संख्या बल के आधार पर बोर्ड की राजनीति पर अपना 


वर्चस्व हमेशा बनायें रखा है। 
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आय वर्ग वार सदस्यों का वर्गीकरण 
तालिका संख्या -5 





उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बोर्ड के अधिकोश सदस्य समाज के निम्न एवं मध्य 


आय वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे। सामान्य अवधारण कि राजनीति में समाज का उच्च वर्ग 
ही हावी रहता है। इलाहाबाद नगर के सम्बन्ध में सही नहीं है। नगर के सभी चारों बोर्डों में 
उच्च आय वर्ग की संख्या पूर्णतया नगण्य रहीं। उसके लगभग 90 प्रतिशत सदस्य प्राय: निम्न 
एवं मध्य आय वर्ग से आते है। इसका प्रमुख कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में व्यस्क 
मताधिकार का लागू होना तथा उसके कारण लोगों में आयी राजनीतिज्न जागृति थीं । 


70 


सदस्यों का जाति (वर्ग) वार वर्गीकरण 
तालिका संख्या -6 


; 
के [बा 





4 










सदस्यों का धार्मिक आधार पर वर्गीकरण 


तालिका संख्या -7 


3 4 
960-66 9/0-/24 989-95 4995-2000 


भारत जैसे विकासशील देश में जाति और धर्म का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है 
राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि के लिये इन संस्थाओं का उपयोग अत्यन्त 
सुगमतापूर्ण कर लेते है। स्थानीय राजनीति अभिजन इसका कोई अपवाद नहीं है सर्वेक्षण से 
विदित होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के वार्डों की राजनीति पर सदैव हिन्दुओं का वर्चस्व रहा है। 
किन्तु मुसलमान भी नगर के राजनीतिक जीवन में अपना सम्मानपूर्ण स्थान बनाये रखने में 
सफल रहें इलाहाबाद नगर पालिका के जन्म के काल से ही उसमें उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा 
है। 960 की बोर्ड के अतिरिक्त शेष तीन बोर्डो में उनके प्रतिनिधित्व का प्रशिक्षण निम्नांधिक 
समान रहा। ये अपने जनसंख्या के औसत से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सदैव सफल रहे 
है। इसका कारण कदाचित उनकी राजनीतिक जागृति और परस्पर एकता की भावना रही है। 
इसके विपरीत हिन्दू समाज के विभिन्‍न वर्गों के बीच एकता एवं समायोजन के अभाव का भी पता 
लगता है। वे न केवल असंगठित थे वरन्‌ विभिन्‍न जातियों और वर्गो में परस्पर विभाजित भी थे। 
हिन्दू समाज में अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़ें वर्गों और सवर्ण जातियों के बीच न केवल 
परस्पर अन्तर्विरोध थे वरन्‌ एक दूसरे के प्रति कटुता व प्रतिद्वन्दिता की भावना भी विद्यमान थी 
जिसके कारण वे मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध एकजुटता का प्रदर्शन कभी नहीं कर सके और 
नगरपालिका की राजनीति में उनके हाथों सदैव पराजित होते रहे। 

सवर्ण जो प्रथम बोर्डो में बहुत अच्छी स्थिति में थे आरक्षण व्यवस्था लागू होने के पश्चात 
अन्तिम दो बोर्डों में उनकी संख्या घटकर अपने कोटे तक ही सीमित रह गयी। अनुसूचित 
जातियों तथा पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व का विशेष लाभ प्राप्त हुआ और अल्पसंख्यक 
समुदाय का प्रतिनिधित्व न्यूनाधिक एक जैसा रहा। स्वतंत्र भारत में बोर्ड की राजनीति में प्रायः 
अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों की संयुक्त शक्तिशाली वर्चस्व रहा। 
इलाहाबाद की नगरीय राजनीति में विद्यमान इस प्रवृत्ति की प्रायः निम्न कारण हुआ करते थे। 


प्रथम, देश में व्यस्क मताधिकार लागू होने के बाद हरिजनों द्वारा बराबरी का दावा किये 
जाने के कारण प्रभावशाली सवर्णो ने नगरीय राजनीति में अभिरुचि लेना कम कर दिया था। 

द्वितीय, नगर के अन्य पिछड़ें वर्गों में बढ़ती हुयी राजनीतिक जागरुकता के कारण 
स्थानीय सरकार में उनके प्रतिनिधित्व में निरन्तर सुधार होता जा रहा था। 

तृतीय, राज्य सरकार की नई नीतियों के अनुसार नगरपालिका वार्डों का सीमांकन कुछ 
इस प्रकार किया गया था जिससे नगर के कमजोर वर्गों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो सके। 

चौथें, नगर की हिन्दू जनसंख्या के हरिजन एवं अन्य पिछड़ें वर्गों की बहुलता के कारण 
उनके प्रतिनिधित्व में निरन्तर सुधार होता गया जिससे सवर्णो के उत्साह में कुछ कमी देखने को 
मिली । 

अन्य पिछड़ा वर्ग इधर कुछ समय से सामाजिक रुप से अधिक जागरुक तथा राजनीतिक 
रुप से अधिक संगठित होता जा रहा है। नगरीय राजनीति का वर्तमान नेतृत्व अधिकांशतः इसी 
वर्ग से आ रहा है, जिसके कारण वह सामाजिक रुप से अधिक व्यापक और राजनीतिक रुप से 
अधिक जनतांत्रित हो गया है। ऐसा देश में सार्वभीमिक मताधिकार लागू होने और सामाजिक 
जीवन के हर क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनायें जाने के कारण सम्भव हो सका है। स्वतंत्र 
भारत की राजनीति में इन वर्गों का राजनीतिक प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने के जो अवसर 
प्राप्त हुये है, उनके कारण वे अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग हो गये है। 

एक समूह के रुप में राजनीतिक क्रियाकलापों में सहभागिता से, राजनीतिक संगठनों और 
गैर राजनीतिक संस्थाओं के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं पहले ये राजनीतिज्न इन गैर 
राजनीतिक संस्थाओं में घुसपैठ बनाते है, और उसके बाद में चुनाव के समय अपने राजनीतिक 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उनका तथा उनके सदस्यों का उपयोग करते है। राजनीतिक अभिजनों 


हा 


का इन संस्थाओं के प्रति लगाव, यह प्रतिबिम्बित करता है कि सामाजिक गुटों में अपना महत्व 
प्रदर्शित करने तथा राजनीति में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में उत्कृष्ट इच्छा होती है। 

इलाहाबाद में ऐसी अनेक गैर राजनीतिक संस्थायें और संगठन है जिनमें जाति 
विशेष की संस्थाओं से लेकर अन्य बहुत सी सामाजिक शैक्षिक एवं सहकारी समितियाँ व मजदूर 
संगठन शामिल है। नगर पालिका के अधिकोश सदस्य अपनी दलीय सम्बद्धता के बावजूद इन 
संस्थाओं की सदस्य बने रहते है। एक अन्य वर्ग जिसमें स्थानीय राजनीतिक अभिजन की प्रकृति 
एवं कार्यक्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है नगर का दुकानदार एवं व्यापारीवर्ग 
जिसका नगर के आर्थिक जीवन में महत्पवूर्ण स्थान रहा है, और जिसने नगर की राजनीति व 
राजनीतिक दलों के भाग्य पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। 

इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता, राजनीतिक व गैर राजनीतिक 
संगठनों की कार्य प्रक्रिया एवं राजनीतिक अभिजन की भर्ती के स्वरुप के बीच कहीं न कहीं 
गहरा सम्बन्ध है। 


राजनीतिक सामाजीकरण 


स्थानीय राजनीतिक अभिजन की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठिभूमि के अवलोकन से स्पष्ट 
है कि वे ज्यादातर संख्यात्मक दृष्टि से सबल जातियों के परिवारों से ही आयें है। इलाहाबाद में 
राजनीतिक अभिजन की संरचना को समझने के लिये यह जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है कि 
स्थानीय राजनीति में कौन प्रवेश करता है ? और वह कब, कैसे और किस प्रत्याशा में ऐसा 
करता है। 

राजनीतिक सामाजीकरण और अभिजन की भर्ती प्रक्रिया को जानने हेतु उत्तरदाताओं से 
अपेक्षा की गई थी कि वे स्मरण करके राजनीतिक मामलों में अपनी प्रथम अभिरुचि के सम्बन्ध 
में सूचित करें। उनमें से बहुत थोड़ें लोग याद करके यह बतला सके कि उनका अल्पवयस्क प्रथम 
अनुभव क्या था जिसने उन्हें राजनीति में आने के लिये प्रेरित किया और जिसके कारण उनका 
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सक्रिय राजनीति में पदार्पण हुआ। उनमें से अधिकांश ने स्वीकार किया कि उनका राजनीति में 
प्रवेश उनकी और से एक आकस्मिक घटना थी। कुछ ने बतलाया कि वे अपने पार्टी क्रियाकलापों 
और चुनाव अभियानों में भाग लेने के कारण आम जनता के सम्पर्क में आये, और इस प्रकार 
राजनीति में उनक दिलचस्पी उत्पन्न हो गयी। इसके अतिरिक्त अन्य उत्तरों में जो कारण 
बतलाये गये थे उनमें प्रथम था राजनीतिक कार्यकताओं का प्रभाव, दूसरा था उनके अपने 
पारिवारिक सदस्यों का प्रभाव जो पहले से ही सक्रिय राजनीति में थे, तीसरा था उनकी स्कूल व 
कालेजों के छात्र संघों में सक्रियता और चौथा था उनपर समाचार पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों का 
प्रभाव आदि। 

अधिकांश राजनीतिक अभिजनों को अपना अल्पवयस्क प्रथम राजनीतिक प्रशिक्षण, 
यूथ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा जनता दल 
आदि। छात्र संगठनों से प्राप्त हुआ था। यही सब राजनीति में प्रवेश के उनके प्रथम प्रेरक थे 
और यही प्रेरणा उन्हें अपने राजनीतिक दल के साथ सम्बद्ध करती थी। इसके अतिरिक्त जो 
अन्य कारण बतलायें गये थे, वे इस प्रकार थे कुछ राजनीतिक अभिजन सम्पर्क, और व्यक्तिगत 
कारणों से राजनीति में आयें कुछ अपनी राजनीतिक विचारधारा और नागरिक के रुप में 
कर्तव्यभावना आदि से प्रेरित होकर राजनीति में आयें। 

अन्य संभावित कारण जानने हेतु प्रश्न खुले छोड़ दिये गये थे कुछ उत्तर जो प्राप्त 
हुये इस प्रकार थे वे कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्रता संग्राम के समय देश प्रेम की भावना, और 
तत्कालीन राष्ट्रवादी उत्साह के कारण शामिल हुये कुछ का कहना था कि वे राजनीति में बेहतर 
कैरियर की तलाश में आयें। कुछ का कहना था कि उनके परम मित्र चूँकि पहले से ही राजनीति 
में थे इस लिये वे आयें। कुछ ने कहा कि वे इस लिये राजनीति में आयें क्योंकि किसी पार्टी 
विशेष में रहकर जल्दी उन्नति करेंगे। कुछ ने कहा कि वे अपनी राष्ट्रीय नेताओं से प्रभावित 
होकर राजनीति में आये। कुछ ने कहा कि उन्होंने बोर्ड की सदस्यता इस लिये प्राप्त की ताकि वे 
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अपने समाज की सहायता कर सके और सबको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिला 
सकें। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 496 और 660 के बीच नगर पालिका के अध्यक्ष 
नगर के अग्रणी संभ्रान्त नागरिक होते थे जो बोर्ड मे निर्वाचन के माध्यम से आते थे प्रथम काल 
खण्ड स्थानीय राजनीतिक अभिजन उच्च आय वर्ग से आते थे। वे नगर के अतिसम्पन्न बडें-बड़ें 
सामन्‍्त, जर्मीदार, उद्योगपति एवं व्यापारी घरानों का प्रतिनिधित्व करते थे। द्वितीय खण्ड के 
अभिजन उच्च, मध्य आय वालें व्यवसायिक वर्ग से आतें थे। जिनमें बड़ें-बड़ें वकील, डाक्टर व 
व्यापारी शामिल होते थे। वे भी आर्थिक दृष्टि से नगर के सम्पन्न पूँजीपति वर्ग से सम्बन्धित होते 
थे। 
प्रथण काल खण्ड के हिन्दू मुसलमान दोनो समुदायों के सदस्य अपने-अपने समाज के 
उच्च कुलीन घरानों से सम्बन्धित होते थे। तथा स्वभाव से अभिजात्य वर्ग की, रुढ़िवादी ब्रिटिश 
राज्य के भक्त एवं कलेक्टर के प्रमुख मुलाकातियों में से होते थे। वे परम ईमानदार, चरित्रवान 
तथा श्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद के दोषो से मुक्त होते थे। वे स्थानीय समाज के अति 
विशिष्ट परिवारों तथा नगर के प्रख्यात घरानों का प्रतिनिधित्व करते थे। नगरपालिका सदस्यता 
मनोनयन और निर्वाचन द्वारा प्राप्त करना उस काल में विशेष गौरव एवं सम्मान की वस्तु मानी 
जाती थी। वे नगरपालिका की सदस्यता बार-बार प्राप्त करते रहते थे और आम जनता की 
सुविधाओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता था। 
द्वितीय काल खण्ड के स्थानीय राजनीतिक अभिजन यद्यपि अपने पूर्वजों की ही 
परम्परा का निर्वाह कर रहे थे। किन्तु समय बीतने के साथ-साथ उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन 
आना स्वाभाविक था। जहाँ उनके पूर्व के सदस्य अभिजात्यवर्गीय रुढ़िवादी और ब्रिटिश शासक के 
भक्त होते थे। बाद के अनेक अभिजन देशभक्त राष्ट्रवादी और अपने विचारों में प्रगतिशील हो 
गये थे। उनका दृष्टिकोण राजनीतिक था तथा सार्वजनिक जीवन में उनका अपना कुछ योगदान 
होता था। वे भी स्थानीय समाज की प्रमुख जातियों के अतिविशिष्ट परिवारों से सम्बन्धित और 
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उनकी नगर पालिका सदस्यता परम्परागत रुप से उन्हें उसके प्रारम्भिक काल से ही प्राप्त होती 
आ रही थी। यद्यपि तब यह उन्हें मनोनयन द्वारा मिलती थी। जबकि अब यह निर्वाजन द्वारा 
प्राप्त होती है। वे भी उच्च व्यवसायिक वर्ग की कुलीन घरानों का ही प्रतिनिधित्व करते थे। यद्यपि 
तब उनके प्रतिनिधित्व का आधार प्रादेशिक न होकर नगर के प्रमुख समुदाय एवं जातियों होती 
थी। वे बार-बार निर्वाचित होने के कारण, एक लम्बे समय तक नगर पालिका के सदस्य बने 
रहते थे और प्रशासनिक अनुभवों और ज्ञान का भंडार हो जाते थे। यदि देखा जये तो नगर के 
वही परिवार एवं वहीं जातियाँ आज भी म्यूनिसिपल सदस्यता परम्परागत रुप से प्राप्त कर रही 
है । 
इस प्रकार प्रथम काल एवं द्वितीय काल के स्थानीय राजनीतिक अभिजन की 
सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि एक दूसरे से कुछ भिन्‍न रही थी अतः उनके चरि 
स्वभाव और कार्यशैली में कुछ भिन्‍नता का आ जाना सहज एवं स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी 
भर्ती कर्तव्यबोध एवं कार्यनिष्पादन की क्षमता से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध होता था। 
(ख) अभिजन पृष्ठभूमि का उनके कर्तव्य-बोध एवं कार्य-निष्पादन 
से सम्बन्ध 
9वीं सदी के पुलिस राज्य का स्थान धीरे-धीरे 20वीं सदी में समाजवादी एवं 
लोककल्याणकारी राज्य ने ले लिया है। प्रशासननिक क्षेत्र का विस्तार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
की उन्नति, और सामाजिक न्याय के विकास का विकास आदि कुछ ऐसे कारक है जिन्होंने 
वर्तमान शताब्दी में म्यूनिसिपल कार्यो में आशातीत वृद्धि की है कुछ सीमा तक 
औद्योगीककरण और एक बड़ी संख्या में जनसंख्या का गाँव से नगरों की ओर पलायन 
भी स्थानीय सरकारों के कार्यो में वृद्धि का कारण रहे है। विभिन्‍न कालखण्डों के उनके 
कार्यो के तुलनात्मक अध्ययन से उनके विस्तार की अर्छ्धगामी प्रवृत्ति का पता लगता है। 
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म्युनिसिपल कार्यों के प्रति मुख्य रुप से दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित है। 
लोकतांन्त्रिक विकेन्द्रीकरण के समर्थकों का विश्वास है कि बढ़ें हुये कार्यो और अधिकारों 
के साथ नगर पालिकाओं को एक जीवन्त इकाई के रुप में विकसित किया जा सकता है। 
किन्तु दूसरे दृष्टिकोण के समर्थक उनके प्रति बहुत अधिक उदार प्रतीत नहीं होते। 
सारजेन्ट और भावे समिति ने सुझाव दिया है कि उनके पुनर्निमाण का कार्यक्रम अपनाने 
के पूर्व राज्य सरकारों को उन कार्यो के अलावा जहाँ स्थानीय सरकारें सन्तुष्ट है कि वे 
अपने उत्तरदायित्व को भली-भौति पूरा कर लेंगी। उनके हाथ से शिक्षा जन स्वास्थ्य और 
चिकित्सा जैसे कार्य ले लेना चाहिये? । 

इस प्रकार उनका मत था कि स्थानीय सरकारों के पास वहीं कार्य रहने चाहिये 
जो अपनी प्रकृति में पूर्णतया स्थानीय है और उन्हें वे अपनी सीमित संसाधनों द्वारा 
सुगमतापूर्वक पूर्ण कर सकते है। उनके दृष्टिकोण से प्राइमरी शिक्षा, चिकित्सा, लोक 
निर्माण आदि के कार्य राज्य सरकार व अन्य राज्य स्तरीय संस्थाओं को हस्तान्तरित कर 
दिये जाने चाहिये। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में कुछ ऐसे कार्य है जिनके लिये एक 
समन्वित-नीति, सार्थक योजना और सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता है। इन कार्यो को 
ऐसी संस्थाओं को सौंपना जिनके संयत्र अक्षम और संसाधन कमजोर है, एक आत्मघाती 
कदम होगा। यदि यहीं कार्य उनसे पृथक कर दिये जाये, तो धन की बचत होगी ओर 
उसका सदुपयोग पर्यावरर्णात्मक सुधार, जल आपूर्ति, छोटी-छोटी सड़को के निर्माण एवं 
रखरखाव मार्ग प्रकाश तथा पार्को आदि व्यवस्था बेहतर बनाने में किया जा सकता है। 

जनसंख्या की दृष्टि से इलाहाबाद अपनी प्रकृति में प्रधान रुप से ग्रामीण रहा है। 
उसकी 80 प्रतिशत आबादी उसके 60 प्रतिशत क्षेत्र जिसे शहरी के रुप में चिन्हित किया, 
गया है में निवास करती है जनसंख्या का आवंटन भी समान नहीं है। उसका घनत्व कहीं 
बहुत कम है तो कहीं बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, गाँवों से शहरों की ओर एक 
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बड़ी संख्या में जनसंख्या के पलायन ने भी नगरों मे जनसुविधाओं तथा आधारभूत 
आवश्यकताओं की कमी उत्पन्न कर दी है। 

स्थानीय राजनीति अभिजन की मानसिक संरचना तथा उसकी सामाजिक आर्थिक 
पृष्ठिभूमि के विश्लेषण से उसके योगदान तथा वे किसी विशेष सामाजिक आर्थिक और 
राजनीतिक स्थिति में समस्याओं का समाधान किस प्रकार खोजतें है, को समझने में 
सहायता मिलेगी। इससे स्थानीय लोगो की आवश्यकतायें वे किस प्रकार पूरा करते है 
नागरिक कार्यों के प्रबंधन में वे अपने आप को किस प्रकार शामिल करते है तथा 
विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और गैर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के बीच की दरार को किस 
प्रकार पाटते है के विश्लेषण में भी मदद मिलेगी। 

इस अध्याय में नगर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण और जनसुविधायें जो 
कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, को उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय 
रानजीतिक अभिजन द्वारा अपनायी जाने वाली नीति एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया 
जायेगा। इस प्रकार की प्रमुख समस्‍यायें है, आवास, जल-आपूर्ति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, 
लोक-निर्माण, शिक्षा एवं जन-सुरक्षा आदि। जिनके सम्बन्ध में समय-समय पर राजनीतिज्ञों 
ने व्यक्तिगतस्तर पर तथा राजनीतिक दलों ने अपने-अपने घोषणा-पत्रों में बार-बार 
चिन्ता व्यक्त की है। यहाँ स्थानीय राजनीतिक अभिजन द्वारा लोगों की समस्याओं को 
सुलझाने के प्रयत्त का विश्लेषण किया जायेगा तथा उन पर अर्न्तविभागीय समस्याओं का 
उल्लेख किया जायेगा, जिनके कारण उनके द्वारा संस्तुत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो 
पाता है। 

इलाहाबाद नगर के जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ उनके कार्यो में पर्याप्त वृद्धि 
हुयी है किन्तु नगर पालिका लोगो को आवश्यक जनसुविधायें उपलब्ध कराने का कोई 
श्रेष्ठकर प्राविधान नहीं कर सकी। यहाँ स्थानीय राजनीतिक अभिजन का कार्य अपर्याप्त 


है, 


तथा जनोंपयोगी सेवाओं का स्तर निम्न कोटि का रहा है। इसका सम्बन्ध यद्यपि बोर्ड की 
आर्थिक स्थिति से रहा है किन्तु सदस्यों की सतकता और दूरदर्शिता से म्युनिसिपल 
सेवाओं के स्तर और सीमा में पर्याप्त सुधार किया जा सकता था। 


आवासीय नियोजन 


प्रत्येक प्राणी के लिये भोजन, वस्त्र तथा शरण सर्वोपरि है। इलाहाबाद में हमें 
जनगणना द्वारा प्राप्त आकड़ों से ज्ञात होता है कि 954 में नगर पालिका के क्षेत्र में कुल 
32742 आवास थे जिसमें 332295 व्यक्ति निवास करते थे जो औसतन प्रति आवास 
9.2 व्यक्ति थे। 96 में सम्पूर्ण नगर में आवासों की संख्या 6745 हो गयी जो कि 
औसतन प्रति आवास 7.5 व्यक्ति था। 97 में आवासों की संख्या में 23.74 की वृद्धि 
हुई परिणामतः प्रति आवास व्यक्तियों की संख्या 7.24 हो गयी। 

तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा व्यक्तिवादिता के फलस्वरुप संयुक्त परिवार के विघटन 
के कारण अधिकाधिक आवासों की मॉग बढ़ती जाने से नगर में परिवारों को आवास 
उपलब्धता में कमी आती जा रही है जिससे प्रति आवास इकाई पर अधिक दबाव के 
कारण भीड़-भाड़ बढ़ती जा रही है। परिवार दो कमरों तथा उनसे छोटें आवास में निवास 
कर रहे है। केवल 23.5 प्रतिशत ही तीन कमरे तथा उससे बड़े आवास में रह पाते है। 
चौंक के चतुर्दिक फैंले प्राचीन आवासीय क्षेत्र कटरा, कर्नलगंज, दारागंज, मम्फोर्डगंज, 
अल्लापुर, बेली, राजापुर तथा वाह्य भागों में कहीं-कहीं एक कमरे में चार से पाँच 
व्यक्ति निवास करते है। 

नगरवासियों के उत्तम स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास के लिये उत्तम आवास के 
अतिरिक्त रसोंई, पेयजल, प्रकाश, शौचालय, जल-निकास आदि के सुविधा को होना 
आवश्यक है। इस दृष्टि से इलाहाबाद नगर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती 
है क्योंकि यहाँ न केवल आवासीय स्थान की कमी है वरन्‌ प्रमुख सुविधायें जो उत्तम 
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आवास के लिये आवश्यक है, का अभाव पाया जाता है। इस तरह मकानों की कमी, 
आवासों की मात्रात्मक कमी को व्यक्त करती है तो सुविधाओं का अभाव, गुणात्मक स्थिति 
की दयनीयता को इंगित करता है। नगर के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है 
कि कुल आवासीय इकाई के केवल 33 प्रतिशत भाग में ही अलग से रसोई सुविधा 
उपलब्ध थी जबकि 67 प्रतिशत आवासों में रसोई की व्यवस्था नहीं थी। 

इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है यहाँ विभिन्‍न समयों में आकर बसने वाले विभिन्‍न 
समुदायों के अपेक्षित स्थितियों का प्रभाव आवासीय संरचना पर व्यापक रुप में पड़ा है। 
एक तरफ जहाँ पुराने नगर के चींक क्षेत्र में तंग गलियों, अधेरें से धीरे अत्यधिक 
भीड़-भाड़ वाले गिरते पड़ते आवासीय स्वरुप दृष्टिगत होते है। यहीं सिविल लाइन्स जैसे 
मोहल्ले में आधुनिक सुविधा से युक्त रईसों के आवास उसमें उपलब्ध सुविधायें उचित 
सड़कें तथा खुले स्थानों की स्थिति, निवासियों के आर्थिक-सामाजिक दशा तथा भूमि में 
अन्तर मिलते है। 

यहाँ केद्र सरकार राज्य सरकार तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं की संख्या अधिक 
है। उदाहरणस्वरुप, ए0जी0 आफिस, सी0डी0ए0 पेन्शन, यू0पी0 बोर्ड, शिक्षा निदेशालय, 
शिक्षण संस्थान बैंक आदि। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अधिक है 
परन्तु इन संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों के निवास के लिये आवास का कोई प्रबंध नहीं है 
फलत: हर व्यक्ति नगर के सस्ते आवास की तलाश में अस्वस्थ आवास में रहने को 
मजबूर है जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ में वृद्धि होती जा रही है साथ ही आवासीय 
समस्या और भी संकटपूर्ण होती जा रही है। 
जल-संस्थान 

इलाहाबाद एक पौराणिक नगर है। यह नगर गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती 
नदियों के संगम तट पर बसा हुआ है। इस कारण यह और भी पवित्र शहर माना जाता 
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है। 9 वीं सदी के अंत में वर्ष 489। में नगर की सफाई पेय जल अनुसरण का कार्य 
नगर पालिका द्वारा किया जाता था। तदोपरान्त 978 में उ0प्र0 जल संरक्षण एवं सीवर 
व्यवस्था अधिनियम, 975 के प्राविधानों पर अन्तर्गत पेय जल एवं सीवर व्यवस्था का 
दायित्व इलाहाबाद जल-संस्थान नामक संस्थान का गठन कर सौंपा गया। इसके द्वारा 
80 लीटर प्रतिव्यक्ति/प्रतिदिग को बढ़ा कर 200 लीटर प्रति व्यक्ति »प्रतिदिन किया 
गया। 

पहले नगर पालिका के बाहरी क्षेत्र पर स्थित नैनी, फाफामऊ एवं सुलेमसराय में 
कोई जलापूर्ति व्यवस्था नहीं थी। इन क्षेत्रों में वर्ष 4954 से 972 के बीच जलापूर्ति की 
व्यवस्था कराई गयी। अन्तराल में पानी की बढ़ती हुयी मॉंग को देखते हुये 986 से 
लेकर 988 तक 22 नये नलकूपों एवं 2 शिरोपरि जलाशयों का कार्य कराया गया एवं 
वितरण प्रणाली का पुनर्गठन करते हुये 500 नग इण्डिया मार्ग-2 हैण्डपम्पों का 
अधिष्ठापन कार्य जल-निगम के माध्यम से कराया गया। रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन पर 
पुराने चार नग बीस किलो लीटर प्रति मिनट क्षमता के पम्पों को बदल कर उनके स्थान 
पर चार अदद नये पम्प लगाये गये। 

खुशरों बाग स्वच्छ जल परिसर स्थित 60 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला 
एक नया फिल्ट्रेशन प्लान्ट बनाया गया। फलस्वरुप पानी छानने की क्षमता 72 किलोलीटर 
से बढ़कर 432 किलोलीटर हो गयी। खुशरों बाग प्रागंण में 6 अदव स्लोसैण्ड फिल्टरों को 
स्वच्छ जल जलाशगयों में परिवर्तित किया गया परिणामस्वरुप भण्डारन क्षमता जो 48 
किलोलीटर थी बढ़कर 36 किलोलीटर हो गयी। नगर प्रमुख और जल-संसाधन बोर्ड की 
अध्यक्ष डा0 रीता बहुगुणा जोशी के कुशल मार्गदर्शन में वर्ष 9996 से 2000 के बीच 3 
अदद नये नलकूपों एवं 23 अदद रीबोर नलकूपों तथा 8 अदद मिनी नलकूपों के साथ 
450 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन का कार्य कराया गया। वर्तमान में 
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नलकूप (24) अदद मिनी नलकूप 30 अदद एवं इण्डिया मार्क-]] हैण्डपम्प 233 अदद 
है। जिनमें 433 की किली0 नलकूपों से एवं 80 किलोलीटर रा-वाटर पम्पिग स्टेशन 
करैलाबाग से कुल मिलाकार 20 किलोलीटर जलाआपूर्ति प्रतिदिन नगर को दिया जा रहा 
है। जलापूर्ति के हिसाब से नगर को ॥ जोनो में बॉटा गया है। वर्ष 200 की प्रोजेक्ट 
जनसंख्या एवं माँग विवरण के अनुसार 220, 76 मिली0 प्रतिदिन जल आपूर्ति होनी 
चाहिये। इससे स्पष्ट है कि सामान्य परिस्थितियों में उत्पादित जल एवं पेयजल की माँग में 
मात्र 40.76 मिली0 प्रतिदिन का अन्तर है। परन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि ग्रीष्म 
ऋतु प्रारम्भ होते ही कई क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है। दूसरी मंजिल की 
इमारतों पर पानी पहुँचना तो दूर, धरातलीय सतह पर भी पानी में दबाव कम पाया जाता 
है। कभी-कभी पानी के लिये आपस में झगड़ें होने लगते है। इन समस्याओं के अतिरिक्त 
प्राचीन नलिकाओं की खराबी एवं टूट-फूट के कारण बहुत सा जल सदैव बहता रहता है। 

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये द्वेतिय जलकल के नाम से 
करैलाबाग में एक योजना बनायी गयी जिसका लागत 562 लाख है जिसके अन्तर्गत- 
इन्टेकवेल का निर्माण कार्य, रा-वाटर पम्पों का अधिष्ठापन कार्य, रा-वाटर राइजिंग मेन 
डालना 30 किलोलीटर क्षमता का ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण, 40 किलोलीटर क्षमता के 
क्लीयर वाटर जलाशय का निर्माण, करैलाबाग में स्वच्छ जल पम्प हाउस का निर्माण एवं 
20 किलोलीटर क्षमता के 3 नग पम्पों का अधिष्ठापन कार्य साथ ही वर्ष 4999-2000 के 
अन्तर्गत अब तक बाघम्बरी गद्दी, गोविन्दपुर, मलाकराज, बेनीगंज 4 नलकूप बनवाकर 
चालू करवा दिया गया है। नगर के मनोहर दास की बगिया, नयापुरा, करेली, हषेवर्छून 
नगर, सुलेमसराय, बेनीगंज, मुठठीगंज एवं दारागंज आदि क्षेत्रों में पाइप लाईन बिछवाकर 
व अन्तःसमायोजन करके जलापूर्ति सुधार लाया गया। वर्ष 997-98 में कुल 42 नये 
हैण्डपम्प नगर के विभिन्‍न क्षेत्रों मे लगवाये गये तथा 24 हैण्डपम्पों का कुल 42 नये 
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हैण्डपम्प नगर के विभिनन क्षेत्रों में लगवाये गये तथा 24 नये हैण्डपम्पों का रीबोर 
करवाया गया। 42 हैण्डपम्प जल निगम के माध्यम से लगवाये गये एवं रीबोर कराये 
गये । 


जल निकास व्यवस्था 


इलाहाबाद में जल निकास के सम्बन्ध में 496 से पहले उन स्थानों को जहाँ 
तालाब गढ़ढे थे को छोड़कर जल का निस्तारण प्राकृतिक रुप से होता था। वर्ष 96 में 
पम्पिंग व्यवस्था द्वारा गददे पानी को बहा ले जाने के लिये भूमिगत मल नाले बिछाये गये 
जहाँ से इसका उपयोग सिंचाई प्रयोजन के लिये होता था और नदियों को प्रदूषित होने से 
बचाने की व्यवस्था की गयी। विभिन्‍न स्थानों पर सतही नालियों को गर्तों द्वारा उक्त मल 
जो नालों से जोड़ दिया गया था। उससे अधिकांश गददा पानी सलेज फार्म के उपयोग के 
लिये गऊघाट लाया जाता था। कचरा शहर के निचलें भागों में इकठठा कर कृषकों को 
बेंच देते थे। जो इसे खाद के रुप में इस्तेमाल करते थे। 
इलाहाबाद नगर की सीवरेज प्रणाली का विस्तार जलापूर्ति व्यवस्था के विस्तार के 
साथ होता रहा नगर की सीवर व्यवस्था का उचित नियंत्रण करने के लिये उसे सात जोनो 
में बॉटा गया है - गऊँ घाट, अलोपीबाग, लूकरगंज, तेलियरगंज, नेनी, फॉफामऊ, कटरा। 
नगर में लगभग 485 किमी0 सीवर लाइन है। जिसकी सफाई एवं मरम्मत का कार्य 
इलाहाबाद जल-संस्थान द्वारा देखा जा रहा है। वर्तमान में सीवर से होने वाली आय-व्यय 
से काफी कम है। जिस कारण सीवर व्यवस्था के संचालन में कठिनाई आ रही है। 
इस सम्बन्ध में सदस्यों से जब साक्षात्कार लिया गया तो उनमें से 
अधिकांश ने स्वीकार किया कि जल निकास पर अब तक जो भी धन व्यय हुआ है, वह 
अधिकांशतः नालियों की मरम्मत एवं विस्तार पर हुआ है। कुछ सदस्यों का कहना था कि 


जलापूर्ति व्यवस्था के साथ-साथ जल निकास व्यवस्था भी की जानी चाहिये | 
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करच्चें नाले जिनका उपयोग लोग घरों का कूड़ा फेंकने और सफाई कर्मचारी 
मैला डालने के लिये करते है। नगर पालिका की जन-स्वास्थ्य व्यवस्था के लिये चुनौती 
बने हुये है। वे न केवल नगर की गन्दगी के स्रोत है वरन्‌ उस समय स्थिति खतरनाक 
बन जाती है, जब बरसात में उनका पानी उफन कर चारों ओर बस्तियों में फैल जाता 
है। जब सदस्यों से साक्षात्कार लिया गया तो उनमें से अधिकांश ने कहा कि नालों की 
नियमित सफाई की जानी चाहिये। 


प्रकाश व्यवस्था 


पहले नगर में केवल मिट्टी के तेल के लैम्पों से ही प्रकाश किया जाता था अब 
ऐसे कुछ स्थानों को छोड़कर जहाँ अब भी मिट्टी के तेल के लैम्पों और पेट्रोमैक्स का 
उपयोग करना पड़ता है। रोशनी का प्रबन्ध उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा किया जाता 
है। यह विभाग अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत सदैव सजगता से दायित्व निव्हन हेतु 
दृढ़सकल्प रहता है। मार्ग प्रकाश विभाग नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्‍न मार्ग 
बिन्दुओं के अनुसरण के साथ-साथ समय-समय पर पड़ने वाली सार्वजनिक पर्वों एवं 
अन्य अवसरों यथा दशहरा, दीपावली, रमजान, ईद, बकरीद, मोहर्रम, बरावफात, सबेरात, 
नव-रात्रि आदि पर्वो पर तथा विशिष्ट अतिथि के नगरागमन के अवसरों पर हैलोजन, 
फ्लड लाईट, गैस बत्तियाँ आदि लगवा कर प्रकाश व्यवस्था का कार्य सम्पादित किया जाता 
है। 

983-84 के पूर्व इलाहाबाद नगर में कुल 4,336 विद्युत लैंप 69 फ्लोरोसैंट लैंप, 
75 मरकरी वेपर लैंप और 87 मिट्टी के तेल के लैंप उपयोग में लाये जाते थे। 995 
में नगर प्रमुख और जल-संसाधन बोर्ड की अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुण जोशी द्वारा मार्ग 


प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया गया। जिसके परिणामस्वरुप 23, 33 ट्यूबलाइट, 40 वाट 
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746 सोडियम फिटिंग 250 वाट, 22 सोडियम फिटिंग 400 वाट, 3, 773 सोडियम 
फिटिंग, 450 वाट, 597 सोडियम फिटिंग, 70 वाट उपलब्ध करायें गये। 

जब सदस्यों से साक्षात्कार लिया गया तो उनमें से कुछ ने स्वीकार किया कि नगर 
में प्रकाश व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उन्होंने अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और कमजोर 
सम्पोषण की शिकायत की। कुछ का कहना था कि सामान्यतः प्रत्येक सड़क पर एक बड़ी 
संख्या में बल्ब और ट्यूब फ्यूज मिलते है। लगभग सभी सदस्य इस बात से सहमत थे 
कि नगर के हर सड़कों पर बल्ब के स्थान पर ट्यब लाइट की व्यवस्था होनी चाहिये। 
अधिकांश सदस्यों के मतानुसार कम वोल्टेज और बार-बार होने वाली बिजली की खराबी 
के कारण उसके उपभोग में आवश्यकता से अधिक वृद्धि का होना है। 

वर्तमान प्रकाश बिन्दुओं में अधिकांश बत्तियाँ विशेषकर गलियों में स्ट्रीट लाइट की 
लाइनें ने होने के कारण बत्तियाँ दिन-रात जलती रहती है। जिससे उर्जा की क्षति होने के 
साथ-साथ विद्युत उपकरणों की औसत आयु कम होकर एक तिहाई रह जाती है। स्पष्ट 
है कि स्थानीय राजनीतिक अभिजन बिजली की विकराल समस्या के प्रति सामान्यतः 
उदासीन रहे है और उन्होने बोर्ड अथवा सम्बन्धित अधिकारियों के सामने बिजली अथवा 
जल के मुद॒दे को जोरदारी से कभी नहीं उठाया। 


वन्य जीव विनाश 
अलक रोग की रोकथाम हेतु नगर पालिका अवांछित कुत्तों और अन्य वन्य जीवों 
को नष्ट करने की व्यवस्था करती है। जंगल नष्ट किये जाने और जंगली पशुओं का 
शिकार किये जाने के कारण जिले में जंगली जानवरों की संख्या अत्यन्त घट गयी है। 
880 में भेंडियें इतने विनाशकारी हो गये थे कि उनको मारने के लिये पुरस्कार दिये गये 
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थे। जिले के किसी अन्य भाग की अपेक्षा यमुना पार के भू-भाग में जंगली जानवरों की 
संख्या और जातियाँ अधिक है। जंगली सुअर गंगा के दो-आब के बाढ़ग्रस्त मैदानों में 
पाये जाते है। लोमड़ी और खरगोश और शाही जैसे जन्तु पूरे जिले में पाये जाते है। 
सुअर व कुत्ते तो शहर की हर गली में देखने को मिलते है। यह देखा गया है कि नगर 
पालिका अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण जन सुरक्षा के कार्य को संतोषजनक ढंग 
से निष्पादित नहीं कर पायी है। इसका सुधार सुदृढ़ प्रशासन विशेषज्ञ एवं तकनीकी 
सहायता ढॉँचागत पुनर्गठन और कराधान के विस्तान्तरण से ही किया जाना सम्भव है। 


जन-स्वास्थ्य सेवायें 


जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य रोग निरोध एवं जैव सांख्यिकी 
के कार्य आते है। इस सम्बन्ध में स्थानीय राजनीतिक अभिजनों का साक्षात्कार लिया गया 
तो उन्होंने स्वीकार किया गया तो नगर महापालिका के जन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य बिल्कुल 
संतोषजनक नहीं है। उसका नगर के विभिन्‍न भागों में स्थित कूड़ादानों या घरों से कूड़ा- 
करकट उठाकर इलाओं तक पहुँचाना मात्र रह गया है। कुछ सदस्यों ने सफाई कर्मचारियों 
की संख्या और सेवाशर्तों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया तथा जन स्वास्थ्य की 
दुदर्शा के लिये नगर महापालिका के दुर्बल अर्थव्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया। अधिकांश 
सदस्यों ने स्वीकार किया कि सफाई कर्मचारियों ने कर्तव्यनिष्ठा का अभाव है और वे 
अपना कार्य पूरे आठ घंटे नहीं करते है उनमें से कुछ को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता 
है। जिसके कारण उसके सामने पर्यवेक्षक अधिकारी भी अपने आप को असहाय अनुभव 
करते है। 

उपयुक्त स्थिति में सुधार लाने हेतु मेडिकल एण्ड हेल्‍थ मैनुअल के अनुसार सफाई 
कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये। परिवहन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था 
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की जानी चाहिये तथा कच्चे खुले कूड़ादानों को पक्के और आच्छादित कूड़ाघरों मे | 
परिवर्तित किया जाना चाहिये। 

प्रत्येक जन समुदाय को अपने घरेलू कूड़ा इन्हीं कूड़ादानों में डालने की आदत 
बनानी चाहिये और उनकी नियमित सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिये। जल निकास 
हेतु सभी सड़को के साथ नालियों का भी निर्माण कराया जाना चाहिये। प्राचीन और खुली 
नालियों की नियमित मरम्मत होनी चाहिये। सार्वजनिक शौचालयों की धुलाई हेतु 
जल-आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। नगर सीमा मे मलेरिया और चेचक 
उन्मूलन का कार्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को सौंपा जाना चाहिये। जन स्वास्थ्य अधिकारी की 
सेवाओं उपयोग नगर मह्ामपालिका कर्मचारियों तथा निर्धन जनता की चिकित्सा के हित में 
किया जाना चाहिये। 


बूचड़ खाना 


इलाहाबाद में छोटें पशुओं के वध हेतु ईद गाह वधशाला एवं बड़ें पशुओं के वध 
हेतु अटाला वधशाला संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा दुधारु पश्ञओं, कुत्तों (सुअर 
एवं पशुकर) के लाइसेंस, गोस्त/ मछली» मुर्गा के विक्रय हेतु लाइसेंस निर्गत किये जाते 
है। पशुवध के पूर्व सहायक पशुधन अधिकारी इस बात का जाँच करता है कि उसका 
मांस मनुष्य के भोजन हेतु है अथवा नहीं। 

व्यक्तिगत निरीक्षण पर पाया गया कि बूचड़खाना अत्यन्त गंदा, टूटा-फूटा और 
जर्जर अवस्था में था, जल-आपूर्ति की व्यवस्था अपर्याप्त थी एक सदस्य ने साक्षात्कार में 
बताया कि बूचडखाना की दशा वास्तव में शोचनीय है, और उसमें सूधार की आवश्यकता 
है। उनपर होने वाला व्यय भी उनके रखरखाव के लिये पर्याप्त नहीं है। 
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कीडा जगत 


नगर निगम परिसर में कर्मचारियों के मनोरंजन एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को 
ध्यान में रखकर खेलकूद (क्रीडा) की व्यवस्था उपलब्ध है। सीमित वित्तीय संसाधनों और 
शासकीय समस्याओं के बावजूद खेल की आवश्कताओं की पूर्ति में कोई कमी नहीं महसूस 
नहीं होने दी है। वर्तमान समय में हमारे कर्मचारी क्रिकेट, बॉलीबाल, कैरम, बैडमिंटन 
तथा फुटबाल आदि खेलों में नगर निगम परिसर में अभ्यास करने के साथ स्थानीय तथा 
राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे है। तथा नगर निगम के लिये गौरव अर्जित कर 
रहे है। इन खेलों के लिये आवश्यक उपकरण खेल सामग्री तथा अन्य सुविधायें नगर 
निगम द्वारा निरंतर मुहैया होती रही है। समय-समय पर उदीयमान प्रतिभावान खिलाड़ियों 
को सम्मानित किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रोत्साहन के लिये कोई आरक्षण 
दिशा निर्देश तथा नियुक्तियों में अंकुश के कारण लगभग संस्थाओं में खिलाड़ियों में कमी 
आती जा रही है। 

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 


इलाहाबाद में जन चिकित्सा हेतु एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आर्युवैदिक यूनानी 
अस्तपतालों की व्यवस्था की गयी है। जिसकी सेवाओं का लाभ नगर की निर्धन जनता 
और नगर पालिका कर्मचारियों के हित में लिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त नगर 
महापालिका कब्रिस्तानों एवं श्मशानघाटों के अनुरक्षण, हानिकारक व्यापारों के विनियमन 
तथा पशु मेलो आदि की व्यवस्था करती है। 

नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण नागरिकों को आवश्यक 
दवाओं का वितरण नहीं किया जा पा रहा है। इस सम्बन्ध में सदस्यों ने साक्षात्कार में 
स्वास्थय सुविधाओं की निरन्तर गिरती हुयी स्थिति के प्रति गहरी चिन्ता व्यवतत की। किन्तु 
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उन्होंने साथ ही साथ दावा किया कि वे अपने क्षेत्र की जन स्वास्थ्य समस्याओं से पूर्णतया 
अवगत है। और वे लोगो को आवश्यक जन सुविधायों उपलब्ध कराने का यथाशक्ति 
प्रयत्न करेंगें। 

टीकाकरण 


संकामक रोगों की रोकथाम के लिये नगर पालिका द्वारा कीटनाशक दवाओं के 
वितरण के लिये पर्याप्त सक्रिय रही है। हैजा, चेचक और पल्स पोलियों के प्रकोप पर 
टीकाकरण की व्यवस्था करती है, डी0डी0टी0 और गमकसीन जैसे दवाओं के छिड़काव 
का प्रबन्ध किया जाता है। किन्तु ऐसा देखा गया कि धन का आवंटन ने होने के कारण 
दवाओं का कय व बढ़ते हुये मच्छरों के प्रकोष की रोकथाम के लिये छिड़काव का प्रबन्ध 
नहीं हो पा रहा है। 

खाद्य अपमिश्रण 

खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक सबल 
दस्ता गठित कर खाद्य पदार्थ विक्रताओं से नमूना संग्रह करके परीक्षण हेतु भेजा जाता है। 
कुछ सदस्यों ने साक्षात्कार में बतलाया कि नगर में पनपते खाद्य अपमिश्रण के धन्ध का 
प्रमुख कारण निरीक्षकों की बेईमानी तथा अपने कार्य के प्रति लापरवाही है अन्य कारणों 
में समाज के युवावर्ग में पर्याप्त निर्धनता बेरोजगारी और निराशाभाव है। 


जैव सांख्यिकी 
जैव सांख्यिकी नियोजित जन स्वास्थ्य का आधार होती है। इलाहाबाद में नागरिकों 
के लिये जन्मजात शिशुओं के लिये जन्म एवं मृतकों के लिये प्रमाणपत्र जो प्रारम्भ में 


अनिवार्य नहीं था अब अनिवार्य कर दिया गया है। 


वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध 


वेश्यावृत्ति के सम्बन्ध में इलाहाबाद का मीरगंज मोहल्ला आबाद है उसके मुख्य 
मार्ग के बाजारों की दुकानों की छतों पर उनके आवास न केवल न केवल उनके स्वच्छ 
वातावरण को प्रदूषित करते है वरन्‌ लोगों के नैतिक स्वास्थ्य के अहितकर है। 

जिले में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 4956 के प्रवर्तन के 
फलस्वरुप अनेक वेश्याओं ने नाचने और गाने का व्यवसाय अपना लिया। वर्ष 4950 में 
उ0प्र0 के हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं के इलाहाबाद शहर में एक 
ऐसा जिला आश्रय एवं प्रश्नय केन्ध स्थापित किया गया जिसमें उक्त अधिनियम के अधीन 
पकडें गये स्त्रियों को रखा जाता है। इस आश्रय केन्ध में रहने की अवधि में उसके लिये 
यहाँ पर निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की जाती है और इनको सिलाई-कढ़ाई 
इत्यादि में प्रशिक्षित किया जाता है। 


पार्क और उद्यान 


उत्तम और स्वास्थ्य और निर्मल चित्त के लिये शुद्ध और खुली हवा का सेवन 
लाभदायक है। इसके लिये नगर में अनेक पार्को और उद्यानों की व्यवस्था की जाती है। 
वर्तमान में इलाहाबाद में 0 पार्क एवं उद्यानों का अस्तित्व है। प्रशिक्षित कर्मचारियों के 
अभाव में धन की कमी के कारण उनके रखरखाव का स्तर अत्यधिक निम्न कोटि का 
रहा है। अधिकांश सदस्यों ने साक्षात्कार के दौरान बतलाया कि नगर के पार्कों की संख्या 


अपर्याप्त तथा रख रखाव का स्तर निराशाजनक है। 


9. 


पुस्तकालय और वाचनालय 


पंडित मदन मोहन मालवीय एवं तथा बाल कृष्ण भट्ट के संयुक्त प्रयास के 
फलस्वरुप 889 में यहाँ पर भारतीय भवन पुस्तकालय की स्थापना की गयी थी। राम 
कृष्ण मिशन की स्थापना 940 में हुई थी। एल्फ्रेड पार्क का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 
चनद्रशेखर आजाद के नाम पर आजाद पार्क रख दिया गया। इस पार्क में स्थित 
सार्वजनिक पुस्तकालय इस जिले का सबसे पुराना व बड़ा पुस्तकालय है। बेसेन्ट स्मारक 
पुस्तकालय, श्री ज्ञान पुस्तकालय, मौलाना आजाद स्मारक पुस्तकालय की स्थापना 956 
में की गयी थी। स्थानीय जनता के उपयोगार्थ यहाँ हर मोहल्ले में छोटें-छोटें पुस्तकालय 
एवं वाचनालय है। अलग-अलग कार्यालयों और संस्थाओं से सम्बद्ध पुस्तकालयों का 
उपयोग सीमित रुप से किया जाता है। 


कृष्ठरोगी शरणालय 


नगर पालिका द्वारा कुष्ठ सेवा आश्रम करैलाबाग में (700 वर्ग गज में ) कुष्ठ 
रोगियों के लिये एक कृटियाँ बनवाया गया है। साथ ही कुष्ठ रोग अस्पताल नैनी रेलवे 
स्टेशन के पास आश्रम में रह रहे लोगों से बातचीत करने से ऐसा लग रहा था कि 
उनको उचित सुविधायें नहीं प्रदान की जा रही है। अतएव आश्रम में कुछ सुधार की 


आवश्यकता है। 
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जनशिक्षा 


पूर्व माध्यमिक शिक्षा के प्रबंध का अधिकार सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लेने से 
नगर पालिकाओं के हाथ में अब केवल स्कूल भवनों की रखरखाव का कार्य ही रह गया 
है, जिसके प्रति सदस्यों में प्रायः उदासीनता ही देखी गयी है। 

नगरपालिका के कार्यात्मक पक्ष के अध्ययन से स्पष्ट है कि स्थानीय राजनीतिक 
अभिजनों द्वारा सम्पादित कार्य अपर्याप्त थे और उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई 
जनोपयोगी सेवायें भी अपेक्षित स्तर की नहीं थी। म्यूनिसिपल अधिनियम भी समय -समय 
पर उसके कार्य क्षेत्र को सीमित करके उनके कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव डालते रहे है। 
नियमानुसार नगरपालिकायें कोई लाभदायक उद्यम नहीं कर सकती थी, जिससे उनके 
अर्थव्यवस्था में सुधार होता। 
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स्थानीय राजनीतिक अभिजन एवं जन-समुदाय 
[] परिसम्वाद एवं परस्पर अन्योन्यक्रिया 


संचार शब्द की परिभाषा भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से की गई है। कुछ के अनुसार 
इसका तात्पर्य उत्तर प्राप्त करने हेतु सूचना सम्प्रेषण से है। ' कुछ अन्य परिभाषा में उसे 
व्यक्ति और उसके श्रोताओं के मध्य उसके आशय को समन्वित करने का प्रयोग बतलाया 
गया है। " कुछ के लिये यह समाचार में सहभागिता एक विचार अथवा एक दृष्टिकोण 
है। कभी-कभी इसका अर्थ नियमों के माध्यम से व्यवहार के तत्वों या जीवन के तरीकों 
में भाग लेने से लिया जाता है। . किसी ने उसे मनों का मिलन व सहभागियों के 
मस्तिष्क में प्रतीकों के सामान्य समूह का लाना कहा है। * संक्षेप में समझ को भी प्रायः 
संचार कहा जाता है। कुछ परिभाषाओं में जो संचार नहीं है उसे संचार बतलाकर उसकी 
व्याख्या की गई है। संचार मात्र एक स्लोत से जनता को सूचना सम्प्रेषण नहीं उसका 
सम्बन्ध तो जनता द्वारा सूचनाओं और विचारों के पुनर्निर्माण के माध्यम से केन्द्रीय प्रतीक 
नारों या विषय वस्तु के रुप में दिया गया संकेत है। . इन समस्त परिभाषाओं में 
अन्तर्निहित विचारों का तात्पर्य यह है कि सामाजिक वार्तालाप समस्त सूचनाओं का श्रोत 
है। उन्ही के आधार पर कार्य करते हुए वे अपने जगत का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करते 
हैं। अतः संचार एक प्रक्रिया है, जिसमें सैद्धान्तीकरण एवं व्यवहारीकरण दोनों सम्मिलित 
हैं। मार्क रोल्फस के अनुसार राजनीति एक वार्तालाप है और अधिक स्पष्ट शब्दों मे 
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“राजनीतिक क्रिया ही वार्तालाप है” तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि न तो 
राजनीति वार्तालाप हो सकती है और न ही सारा वार्तालाप राजनीति। किन्तु राजनीतिक 
अनुभव यह बतलाता है कि संचार दो व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान की 
क्रिया है। 

जब समाज में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सम्प्रेषण के माध्यम से कोई भी 
उसका अर्थ निकाल सकता है और वह तब जब दोनों पक्ष उस पर समझौता कर लें। 
संचार के माध्यम से समझौते सम्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या होती है और उन पर विचार 
विमर्श होता है। इसलिए संचार की उपयोगिता राजनीतिक जीवन के इन पक्षों को विशेष 
महत्वपूर्ण बनाने में है। 

संचार किसी भी समाज में विशेष रुप से लोकतंत्र में राजनीतिक अभिजन और 
जनता के बीच सम्बन्धों की दृष्टि से अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र एक ओर 
जनता के विभिन्‍न समूहों के बीच और दूसरी ओर जनता और राजनीतिक अभिजन के 
बीच अन्योन्यक्रिया पर आधारित है। जनता जहाँ अपने राजनीतिक ज्ञान और विचारों के 
सम्प्रेषण के माध्यम से अपने शासकों या राजनीतिक अभिजनों को नियमित करती है, 
अभिजन भी उसी सम्प्रेषण द्वारा जनता को प्रभावित एवं निर्देशित करते हैं। इस प्रकार 
जनता और अभिजनों के बीच एक अन्योन्यक्रिया होती है, जो कि उनकी भौतिक 
सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं से निर्मित होती है। ये आवश्यकतायें सम्प्रेषण 
प्रक्रया और उसके माध्यम से उत्पन्न होती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में यह आवश्यक हो जाता 
है कि इलाहाबाद में सम्प्रेषण के प्रतिमानों तथा राजनीतिक अभिजन और जनता के बीच 
अन्योन्यक्रिया का सविस्तार परीक्षण किया जाय। 

प्रस्तावित शोध कार्य का उद्देश्य यह अन्वेषण करना है कि अभिजन और जनता 
के बीच की अन्योन्यक्रिया उनकी भौतिक सामाजिक और भावनात्मक परिस्थितियों से जिस 
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प्रकार प्रभावित होती है। इसमें इस बात का भी विश्लेषण किया गया है कि दोनो के बीच 
यह सम्प्रेषण संतोष भाव जागृत करता है अथवा जनता की दृष्टि में यह अभिजनों कि 
विश्वसनीयता समाप्त करता है। साक्षात्कार और सहभागी पर्यवेक्षण के तरीकों से दोनों के 
पारस्परिक सम्बन्धों और उनके बीच सम्प्रेषण के प्रतिमानों का भी निरीक्षण करने का 
प्रयास किया गया है। इसके लिये इलाहाबाद नगरमहापालिका सदस्यों और समाज के 
विभिन्‍न वर्गों से सम्बन्धित लोगों का साक्षात्कार लिया गया है। साक्षात्कार करते समय यह 
भी देखा गया है कि स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के सामने सामान्य जनता जब अपनी 
शिकायतें एवं मांगें लेकर पहुँचती है तो उनके प्रति उनका क्या व्यवहार होता है। यह भी 
अध्ययन किया गया है कि वे अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों और प्रशासकीय कर्मचारियों के 
साथ कैसा व्यवहार करते थे। 
विभिन्‍न प्रश्नों के उत्तर में अधिकांश नगरपालिका सदस्यों ने स्वीकार किया कि जनसम्प्क 
के लिये उनका कोई निर्धारित समय नहीं है तथापि वे अपने चुनाव क्षेत्र के राजनीतिक 
कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं जो उन्हे नियमित रुप से लोगों की शिकायतें भेजते रहते 
हैं। 

सदस्यों से जब पूँछा गया कि लोग जब उनके पास आते हैं तो वे कैसा अनुभव 
करते हैं तो उनमें लगभग 30: का कहना था कि लोग उनके पास इसलिये आते हैं 
क्योंकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त है और सरकारी प्रक्रिया व नियमों से भलीभाति अवगत है। 
अनेक सदस्यों का कहना था कि उनका सम्मान उनकी उम्र और अनुभव के कारण है। 
उनमें लगभग 20: का मानना था कि वे चूकिं निष्पक्ष है इसलिये लोगों का उनपर विश्वास 
है कि वे उनकी समस्याओं का निराकरण निष्पक्षतापूर्वक करेंगे। बहुसंख्यक सदस्य ;50:द्ध 
महसूस करते है कि लोग उनके पास अपनी सामाजिक आर्थिक और व्यक्तिगत समस्‍यायें 
लेकर इसलिये उपस्थित होते हैं क्योंकि वे उनके निराकरण में सहायक होते हैं। सदस्यों 


के उपर्युक्त स्पष्टीकरण से यह आभास होता है कि सदस्यगण गलत ढंग से अपनी शिक्षा, 
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निष्पक्षता और व्यक्तिगत सहायता को लोगों के अपने पास आने का कारण मानते हैं 
जबकि वास्तविकता यह नहीं है। 

स्थानीय राजनीतिक अभिजनों का कहना है कि लोग उनके पास प्रायः अपने 
रिश्तेदारों के लिये नौकरी, स्थानान्तरण, कर्ज और पारिवारिक विवादों आदि की व्यक्तिगत 
समस्याओं पर वार्ता करने आते हैं। उनके प्रति उनका दृष्टिकोण सामान्य तौर पर अत्यन्त 
सहयोगपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें जनता के बीच लोकप्रियता अर्जित 
करने का अवसर प्राप्त होता है और भावी चुनाव के लिये अपना राजनीतिक आधार 
बढ़ाने हेतु नये सम्पक जोड़ने में सुविधा होती है। 
इस सम्बन्ध में अनेक विसंगतियाँ भी देखने में आयी हैं। सदस्यों का लोगों को 
सही समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण अविश्वसनीय है और वे लोगों के दुश्ख दर्द को 
सहानुभूतिपूर्वक मात्र इसलिये सुनते है ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में बनाये रखा जा 





सके। अध्ययन में यह बात स्पष्ट रुप से प्रकट हुई है कि अधिकांश सदस्यों के व्यक्तित्व 
दो पहलू होते हैं एक उन लोगों के लिये है जिनके प्रति वे सर्वदा झूठें आँसू बहाते 
रहते हैं, और दूसरा उन लोगों के लिये जो उनके घनिष्ठ समर्थक और रिश्तेदार होते हैं 
जिनके सामने वे लोगों का बिना कोई कार्य किये हुए, उन्हे सफलतापूर्वक मूर्ख बनाने की 
डींग हांका करते हैं। 
राजनीतिक अभिजन एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण 
सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचारों के सम्प्रेषण एवं निर्माण प्रक्रिया में 
प्रयोग की निरंतरता बनाये रखी जा सकती है। किसी भी अभियान में जनता 
अभिजनों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित होती है। सदस्यगण घटनाओं, मुद्दे, हकों और 
कार्यक्रमों के बारे में अपनी टिप्पणियों और राजनीतिक क्रियाकलापों द्वारा लोगों 
स्वीकार करवाने में सफल हो जाते हैं। मतदाताओं 
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चुनाव अभियान के समय लोगों को राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखने और 
समझाने का अवसर मिलता है। फिर भी चुनाव अभियानों में राजनीतिक सम्प्रेषण का 
प्रभाव व्यवहार में बहुधा इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक अभिजन अपनी 
सूचनाओं को असली जामा किस प्रकार पहिनाते हैं। इसी सम्प्रेषण के माध्यम से अभिजन 
मतदाताओं को बड़ी दक्षता से अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। 

एक बार अभियान प्रारम्भ हो जाने के बाद वे अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर 
विश्वास करते हैं जिनमें व्यवसायिक वर्ग के लोगों के साथ-साथ, सरकारी कर्मचारी भी 
सम्मलित होते है, जिन्हें कानूनन राजनीति में भाग लेना वर्जित है। दूसरा वर्ग जिसके 
माध्यम से राजनीतिक अभिजन जनता से सम्पर्क बनाने का प्रयास करते हैं, उनमें 
ग्रहणियां, लघु व्यवसायी एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। इनमें से कुछ को अपने प्रत्याशी 
के लिये कार्य करने हेतु कुछ भुगतान भी मिलता है। 

इलाहाबाद की नगरीय राजनीति में देखने में आया है कि अधिकांश सदस्य चुनाव 
जीत जाने के बाद अपने सामान्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं और अपने सम्बन्ध 
अपने से घनिष्ठ रुप से जुड़े हुए कुछ इने गिने समर्थकों तक ही सीमित रंते हैं। केवल 
20: सदस्यों ने ही अपने कार्यकर्ताओं से नियमित सम्पक बनाये रखने की बात की पुष्टि 
की है। ऐसे सदस्यों को देखा गया है कि चुनाव के समय उनके पास कार्यकर्ताओं का 
अभाव रहता है। उन्हें ज्यादातर भाड़े के कार्यकर्ताओं या फिर अपने दल के साथ 
परम्परागत रुप से सम्बद्ध कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार कार्यकर्ता 
लोग नगरपालिका सदस्यों और सामान्य निर्वाचकों के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। 

लोग सदस्यों के पास अलग-अलग प्रकार की समस्‍यायें लेकर जातें हैं जैसे 
व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। व्यक्तिगत समस्याओं में एक व्यक्ति के 
दूसरे व्यक्ति और एक समूह के दूसरे समूह के बीच विवाद शामिल होते हैं और 
कभी-कभी जाति और धर्म पर आधारित सामाजिक विवाद भी उनके सामने लाये जाते हैं। 
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लोगों को यदा कदा किन्हीं मामलों में परामर्श के लिये भी सदस्यों के सामने जाना पडता 
है। 


[]] स्थानीय राजनीतिक अभिजन और नगरीय राजनीति में जनसामान्य 
की भागीदारी 


राजनीतिक सम्प्रेषण पर उपर्युक्त विवेचना का सार यह है कि लोगों का अपने 
पात्रों के प्रति व्ययहार का आधार उसमें उनके लिए अन्तर्निहित उपयोगिता है। किन्तु 
किसी पात्र की उपयोगिता का आशय चाहे वह व्यक्ति हो या स्थान अथवा कोई घटना हो, 
निश्चित और स्थिर नहीं होता। लोग वस्तुओं या अपने पत्रों की उपयोगिता या अर्थ का 
स्वतः निर्माण कर लेते हैं और उसी के अनुरुप उसके प्रति अपना व्यवहार निर्धारित 
करते हैं। इस प्रकार वर्तमान अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया गया है कि लोग 
किस सीमा तक स्थानीय राजनीति में भाग लेते हैं और उनका अभिजनों के साथ 
राजनीतिक सम्प्रेषण किस सीमा तक उन्हें स्थानीय राजनीति में सक्रिय बनाता है। 

राजनीतिक सम्प्ेषण और भागीदारी की दृष्टि से जनता को तीन समूहों में 
विभाजित किया जा सकता है। प्रथम उन लोगों से मिलकर बनता है जो न केवल चुनाव 
के दौरान वरन उसके बाद भी राजनीति की ओर अधिक ध्यान देते हैं। वे समाचार पत्र 
पत्रिकायें पढ़ते हैं जन सभाओं में उपस्थित रहते हैं तथा समाचार पत्रों के सम्पादकों को 
पत्र लिखते हैं और अपने राजनीतिक गतिविधियों से स्थानीय राजनीतिक अभिजनों को 
स्मरण कराते है कि उनके क्रियाकलाप पर नजर रखी जा रही है और उनका मूल्यांकन 
हो रहा है। दूसरा समूह उन लोगों से मिलकर बना है जो कि राजनीतिक अभिजनों के 
साथ बराबर सम्पर्क बनाये रखते हैं और उनसे विचार विमर्श करते रहते हैं। बदले में 
अभिजन या नेतागण अपने इन सहयोगियों को अपनी प्रस्तावित नीतियों एवं कार्यक्रमों के 


पक्ष विपक्ष में ले जाने का कार्य करते हैं। तीसरा समूह उन लोगों से मिलकर बनता है 
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जो कि चुनाव के समय मतदान के अतिरिक्त राजनीतिक सहभागिता में कोई रुचि नहीं 
रखते और सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से अपने आपको पृथक रखते हैं। 

यह ज्ञात करने के लिये कि इन विभिन्‍न समूहों के लोग इलाहाबाद के स्थानीय 
राजनीतिक अभिजनों की भूमिका और कार्यप्रणाली के प्रति किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हैं, कुछ ऐसे लोगों से जो अपनी मांगो और कठिनाइयों के निवारण हेतु 
उनके पास आये थे साक्षात्कार लिया गया तथा विभिन्‍न वर्गों व्यवसायों धर्मों एवं जातियों 
से सम्बन्धित लोगों से मिलने के तमाम अवसरों का लाभ लेते हुए स्थानीय राजनीतिक 
अभिजनों की कार्यप्रणाली के बारे में उनकी राय ली गई। प्रस्तुत अध्ययन में इन 
साक्षात्कारों के आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है। 

अपनी सामान्य आशाओं और निराशाओं के सन्दर्भ में इलाहाबाद के लोगो ने कुछ 
मुद्दो पर अपनी चिन्ता प्रकट की है। नगर की समस्याओं में सबसे प्रमुख थी अपर्याप्त 
चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य सुविधायें, अपर्याप्त आवास, सड़के, जल और विद्युत व्यवस्था 
आदि। कुछ लोगों का मानना था कि सरकार को नगर में विद्यमान विभिन्‍न पार्को में 
सुधार का सतत प्रयास करना चाहिये। 

जहाँ तक स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में उनके 
विचारो का प्रश्न है उनमें अधिकांश की यह शिकायत थी कि सदस्य लोग चुनाव जीतने 
के बाद अपवादस्वरुप ही अपने चुनाव क्षेत्र में आये हैं। लोगों को स्वयं ही अपने क्षेत्र के 
सक्रिय कार्यकर्ता जो कि उनके और सदस्य के बीच कड़ी का कार्य करते थे के साथ 
जाकर सदस्य से सम्पर्क करना पड़ा। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता के निष्कर्ष, इस संदर्भ 
में मिस्टर रोजेन्थाल के निष्कर्षो में साम्य नहीं रखते, जिन्होने कहा है ४- केवल चार या 
पाँच अपवादों को छोड़कर सभी परिषद प्रत्येक सप्ताह अपने-अपने मतदाताओं से मिलने 
में अपने बहुत से घंटे और उनमें से कुछ तो एक-एक दिन में कई-कई घंटे खर्च करते 
है”। * फिर भी नेतागण प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उन पर यह छाप छोड़ जाना पसन्द | 
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करते हैं कि उनके और जनता के बीच कोई अन्तर नहीं है और वे दोनों एक दूसरे के 
लाभार्थ पूर्ण सहयोग से कार्य करते है कुछ उत्तरदाता अवश्य अनुभव करते थे कि सम्पूर्ण 
व्यवस्था भ्रष्ट है और मूलरुप से अपने निहित स्वार्थों के प्रति समर्पित हैं। जब उनसे 
प्रश्न किया गया कि वे इसमें सुधार के लिये अपने कुछ सुझाव देंगे तो उनका उत्तर था 
कि राजनीति में चूकि उनकी भागीदारी अत्यन्त सीमित है अतः अच्छा हो कि उसकी 
उपेक्षा कर दी जाय। 

कुछ लोगों ने राजनीति में कोई अभिरुचि प्रदर्शित नहीं की इसके लिये उनके पास 
कुछ सकारात्मक कारण थे। उनका कहना था कि शासन तंत्र केवल धनी वर्ग के लिये 
कार्य करता है। अधिकारियों और राजनीतिक अभिजनों ने सामान्य तौर पर आम जनता 
की इच्छाओं का अनादर हो किया है। उनके अनुसार राजनीति कुछ निहित स्वार्थों का 
विषय है। बहुत थोड़े से लोगों ने स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के साथ अपने घनिष्ठ 
सम्बन्धों की बात स्वीकार की। इन लोगों ने चुनाव में या तो सदस्य के साथ कार्य किया 
था या उसके साथ किसी राजनीतिक दल के शिविर के साथ-साथ रहें थे, अथवा फिर 
उसके साथ उनके पारिवारिक सम्बन्ध थे। इन लोगों का कहना था कि इलाहाबाद के 
स्थानीय राजनीतिक अभिजन जनता की मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते रहें 
हैं। निष्कर्ष रुप में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक सम्प्रेषण वह माध्यम है, जिसके 
द्वारा राजनीतिक अभिजन जनता के मन एवं मस्तिष्क पर छाये रहते हैं। इसके लिये वे 
जनता के साथ नियमित सम्पर्क बनाये रखते हैं और चुनाव के समय घर-घर जाकर 
लोगों को आश्वस्त करते हैं कि उनकी सभी कठिनाइयों का निवारण किया जायेगा। 
राजनीतिक रुप से सक्रिय कार्यकर्ता ही जनता और अभिजनों के मध्य कड़ी का कार्य 
करते हैं क्योंकि राजनीतिक अभिजन चुनाव के पश्चात्‌ अपवाद स्वरुप ही मतदाताओं से 


मिलने जाते हैं। 
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इस प्रकार जनतांत्रिक स्थानीय सरकार की दक्षता और सफलता इस बात पर 
निर्भ करती है कि जनता को शासन तंत्र की कितनी समझ है उसमें उसकी कितनी 
अभिरुचि है, और वह उसके कार्यों का कितना समर्थन करती है। स्थानीय राजनीतिक 
अभिजन की उचित एवं प्रभावी कार्यप्रणाली; प्रबुद्ध जममत की शक्तिशाली नींव एवं लोगों 
की नागरिक भावना पर आधारित है। अतः एक प्रभावशाली नगर विषयक प्रशासकीय 
प्रगति की पू्वपिक्षा एवं मतदाताओं का प्रबुद्ध होना है। 

इलाहाबाद में नगरमहापालिका की कार्यकुशलता एवं उपयोगिता का वह स्तर नहीं 
रहा जो प्रायः पाश्चात्य विकसित देशों में पाया जाता था। इसका प्रमुख कारण अधिसंख्यक 
लोगों की उसकी कार्यप्रणाली के बारे अनभिन्नता तथा नगर के प्रबुद्ध वर्ग की उसके सुधार 
में अभिरुचि का न होना था। दूसरा कारण जिसके कारण नगरीय प्रशासन प्रायः अभिशपष्त 
सा रहा, उपयुक्त प्रचार के अभाव को माना जा सकता है। परिणामस्वरुप साधारण जनता 
या सड़क छाप आदमी उसकी तरफ पूरी तरह उदासीन बना रहा। देश में वयस्क 
मताधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाये जाने के बाद से तो यह दोष और अधिक 
स्पष्ट और असाधारण प्रतीत होने लगा। इसका अगला कारण नागरिकों की उदासीनता, 
अकर्मण्यता और नगरीय प्रशासन में उनके विश्वास की कमी कहा जा सकता है। स्वतंत्र 
भारत में स्थानीय सरकारों में सर्वहारा ढंग के अर्द्ध शहरी प्रतिनिधित्व के उदय के बाद से 
अभिजन वाणिज्य वर्ग और सफेद पोश नागरिकों ने अपने अपको धीरे-धीरे नगरीय 
राजनीति से प्रथल कर लिया। परिणामस्वरुप इससे नगरपालिका के संसाधन संवर्धन 
प्रयास को गहरा धक्का लगा। उच्च वर्ग का म्युनिसिपल कोष को अधिकतम अनुदाय होता 
था तथा मांगें न्यूनतम होती थी। निम्न वर्ग का अनुदाय न्यूनतम होता था और मांगें 
अधिकतम होती थी। यह वर्ग कर निर्धारण से बचने का प्रयास करता था कम कर 


निर्धारित करवाता था और कर के भुगतान में भी विलम्ब करता था। 
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अंत में राज्य सरकार का शंकालु दृष्टिकोण, नगर प्रशासन में निष्क्रियता अपालन 
और भ्रष्टाचार का वातावरण और स्थानीय राजनीतिक अभिजन का प्रताड़नापूर्ण व्यवहार 
को ही उसकी दुर्दशा के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 
नगरपालिका में सुधार लाने के उद्देश्य से उसके संसाधनो की अभिवृद्धि का प्रस्ताव महज 
एक बेइमानी है। 

इसके अतिरिक्त नगरमहापालिका की आय को कभी व्यय के साथ सम्बछ्ध करने 
का प्रयास नहीं किया गया। प्रत्येक करदाता बदले में अपनी अपनी बस्ती के लिये कुछ 
सुधार की अपेक्षा रखता है। उसे यह पता लगना चाहिये कि उसके धन का व्यय किस 
मद में हो रहा है। उसे अपने नगरपालिका क्षेत्र के जन कल्याण कार्यक्रमों के मूल्यांकन 
का पूर्ण अवसर मिलना चाहिये। इससे न केवल जनता की नगर विषयक कार्यो में 
अभिरुचि उत्पन्न होगी वरन उसकी नगरीय राजनीति में भागीदारी में वृद्धि होगी तथा 
स्थानीय सरकार को भी नागरिकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इलाहाबाद में, 
नगरीय राजनीति में जनता की भागीदारी सहज सुलभ नहीं थी। इसके लिये लोग प्रायः 
बहुत अधिक इच्छुक एवं उत्साही दृष्टिगोचर नहीं हुये। सरकारी काल को छोड़कर 
नगरपालिका की सदस्यता को वे बहुत अधिक गर्व का विषय कभी नहीं मानते थे। किन्तु 
वयस्क मताधिकार के प्रवेश के उपरान्त नागरिको के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आया है 
और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न हुई है जिसके कारण वे अब धीरे-धीरे नागरिक कार्यों 
में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है। 

इलाहाबाद में नगरीय राजनीति में जनता की सहभागिता बढ़ाने में निम्नलिखित 
उपाय प्रभावी हो सकते है। |] प्रत्येक वार्ड के लिये स्थानीय सांसदों, विधायकों और 
सहयोजित सदस्यों को लेकर एक उपसमीति गठित करके स्थानीय प्रशासन के दिन 
प्रतिदिन के कार्यो की देखभाल की जाय और उसे वार्ड की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर 


खर्च के लिये कुछ कोष भी उपलब्ध कराये जाय। 
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[#] नगरीय सरकार के सुधार में रुचि लेने वाले ऐच्छिक संगठनों के प्रसार को प्रोत्साहन 
दिया जाय तथा स्थानीय लोगों को नागरिक कर्तव्यों और उत्त्तरदायित्वों के प्रति सुशिक्षित 
करने हेतु भारत सेवक समाज और अखिल भारतीय महिला संघ जैसे स्वैच्छिक संगठनों 
को आमंत्रित किया जाय। 
[9] जनता में चेतना और उत्साह जागृत करने हेतु वार्ड संख्या में करदाताओं के एक 
संगठन का निर्माण किया जाय और उसे ज्यादा प्रभावी तथा नगर प्रशासन - को अधिक 
उत्तरदायी बनाने हेतु उसके अध्यक्ष सचिव नगरमहापालिका के अधिशासी अधिकारी और 
उस क्षेत्र विशेष के सदस्य को लेकर प्रत्येक वार्ड में एक संयुक्त समीति का निर्माण किया 
जाय। करदाता अपनी शिकायते उस समीति के सामने प्रस्तुत करे और स्थानीय अधिकारी 
समीति की उपस्थित में उनपर अपना स्पष्टीकरण दें। नगरमहापालिका स्तर पर उसे बाद 
में किया जा सकता है। जब वहाँ पर उनकी मांगों पर जोर देने और उनके उपायों पर 
विचार करने हेतु एक नियमित निकाय कार्यरत होगा तो स्थिति में निश्चित रुप से कुछ 
सुधार अवश्य आयेगा। 

यह भी आवश्यक है कि स्थानीय लोग म्युनिसिपल नियमों और परिनियमों का 
पालन करके राजनीतिक अभिजनों के साथ सहयोग करें। नागरिकों के खाली समय के 
बेहतर उपयोग के लिये उनके मनोरंजनार्थ खुले आसमान के नीचे नाट्यशालाओं की 
सुविधा सुलभ कराई जाय। इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्‍न भागों में सामुदायिक विकास 
केन्द्रो की स्थापना की जाय जिससे नगर के वातावरण में सुधार हो सके। 

सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखना चाहिये कि नगर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई 
गई जनसुविधाओं का उचित उपयोग हो। लोगों को प्रशिक्षित करके सार्वजनिक स्थलों और 
वस्तुओं का दुरुपयोग रोका जाय तथा उन्हे समाज सेवा के कार्यो में सहयोग देने हेतु 
प्रोत्साहित किया जाय। 

वयस्क मताधिकार लागू होने के पश्चात चूँकि अधिकांश भ्रतिनिधि निम्न अथवा 


मध्यम वर्ग से आते हैं, इसलिये यदि मासिक आधार पर सदर्स्यों के लिये कुछ मानदेय की 
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व्यवस्था कर दी जाय, तो उससे लाभ होगा। अधिशाषी अधिकारी नगर के विभिन्‍न वार्डो 
के नियमित दौरों द्वारा प्रशासन में सक्रियता ला सकते हैं। ऐच्छिक संगठन जनता की 
शिकायतें सक्षम अधिकारियों के सामने रखकर उनके निराकरण की आवश्यकता पर जोर 
दे सकते हैं अधिशाषी अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के साथ लोगों से मिलकर 
उनकी शिकायतें दूर कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ कठिनाइयों का निवारण आपस में 
मिल बैठकर और बातचीत करके भी किया जा सकता है। इससे स्थानीय राजनीति में 
नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। 

चूंकि स्थानीय राजनीतिक अभिजन ही नागरिक प्रशासन को चलाने में महत्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह करते हैं इसलिये इस बात की जाँच किये जाने की आवश्यकता है कि 
नगरीय राजनीति की ओर किस प्रकार का नेतृत्व आकर्षित हो रहा है और उसकी स्थिति 
क्या है ? उसका शैक्षिक स्तर और सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है ? चूँकि इस 
सम्बन्ध में प्रस्तुत अध्ययन के पूर्व अध्यायों में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है इसलिये 
इस पर पुनः विचार करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। 


[[] स्थानीय राजनीतिक अभिजन और नगरीय राजनीति में 
अम्बुड़समैन के रुप में उनकी भूमिका 


राजनीतिक संस्था के रुप में विधानमण्डल के व्यवहारवादी विस्तार को समझने 
और उसमें अर्न्तदृष्टि प्रदान करने हेतु स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के कर्तव्यबोध का 
विश्लेषणामक अध्ययन अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। उनकी विधायी भूमिका को अवधारणा को 
अनुभव मूलक अध्ययन में विभिन्‍न प्रकार से कार्यरुप दिया गया है। इस अध्ययन का 
सम्बन्ध उनकी अम्बुडसमैन के रुप में विधायी भूमिका की संकल्पना से है। इसमें वे 
विधायकों की भाति निर्वाचको की शिकायतें दूर करते समय प्रशासकीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप 


करते हैं। इसे लालफीताशाही निर्गम का भी नाम दिया जा सकता है। 
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इलाहाबाद नगरपालिका के सदस्यों की अम्बुडसमैन के रुप में मांग की प्रकृति के 
अनुभवमूलक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निर्वाचक व्यक्तियों ने नगर की 
जनसुविधाओं से सम्बन्धित अपनी समस्याओं को लेकर सम्पर्क किया था और राजनीतिक 
अभिजनों के संज्ञान में लाई गई शिकायतें भिन्न-भिन्न प्रकृति की थी जैसे मार्ग प्रकाश, 
सड़क मरम्मत, जनोपयोगी सेवाओं के बिलों में प्रशासकीय भूलें मकानों के नक्शें व 
कूड़दानो आदि से सम्बन्धित समस्यायें। कभी-कभी निर्वाचकगण उनके सामने अपने 
अपने सम्बन्धियों को नौकरी दिलाने व नगरीय कानूनों के वर्गीकरण हेतु भी उपस्थित 
हुये । 

इलाहाबाद महानगरीय प्रशासन के सामने प्रस्तुत की जाने वाली समस्त शिकायतों 
व मांगो पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर सरलतापूर्वक पहुँचा जा सकता है कि 
उनमें अधिकांश का आधार नीतिगत न होकर व्यक्तिगत था। वे प्रायः स्थानीय नौकरशाही 
के प्रशासकीय निर्णय के क्षेत्र सम्बन्धित होती थी लोगों को स्थानीय कर्मचारियों के 
जनमनुकूल रवैये तथा उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण अपनी शिकायतों के निराकरण हेतु 
अभिजनों की सहायता लेनी पड़ती थी। 

जहाँ तक सदस्यों के अम्बुडसमैन के रुप में अपनी भूमिका के प्रति दृष्टिकोण का 
प्रश्न है, यह देखा गया है उनके बहुत थोड़े प्रतिशत (लगभग 2०7:) को छोड़कर शेष 
सभी सदस्य अपने अम्बुडसमैनिक भूमिका से सहमत थे। उनमें भी लगभग 35: सदस्य 
अपने इस कार्य को बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। जिन सदस्यों ने अपनी इस भूमिका 
को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था उनसे जब उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे गये तो उनके 
उत्तर कुछ विचित्र प्रकार के थे। 
[] 'सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग नगरपालिका सदस्य होने का यही उद्देश्य है।' 
[2] बहुत आवश्यक यदि किसी को दुबारा चुनाव जीतना है।' 
[3] बहुत आवश्यक, किन्तु किसी एक व्यक्ति के लिये असंभव है कि वह सभी की 


व्यक्तिगत समस्याओं की ओर ध्यान दे सके।' 
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[4] यदि आय सम्बन्धित विभाग में सीधे पहुँचे तो वहाँ कोई व्यक्ति आपकी सहायता के 
लिये आगे नहीं आयेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि किसी सदस्य के पास मदद के 
लिये जाया जाय । 

आमतौर पर उपर्युक्त उत्तर सदस्यों की अम्बुडसमैनिक भूमिका के प्रति सहमति 
की ओर संकेत करते हैं। कानून निर्माता के रुप में अभिजनों से स्थानीय नागरिकों की 
आशाओं का विश्लेषण उनके अलग-अलग व्यवहारवादी मानको की ओर संकेत करता है 
उनकी बहुत थोड़ी संख्या यह महसूस करती है कि अधिकांश निर्वाचक अपने सदस्यों से 
अम्बुडसमैनिक सहायता की आशा रखते है अन्य 20: सदस्यों ने अपने उत्तर में स्पष्ट 
किया है कि वे नगर विषय नीतियों के निर्माण में अधिक रुचि रखते है इस श्रेणी के 
अनेक उत्तरदाताओं ने अपने जवाब में नैतिक स्वर का परिचय दिया। उनके विशिष्ट 
उत्तर निम्न प्रकार थे। 
“हाँ नीतियों में रुचि हैं, कोई व्यक्तिगत पक्षपात नहीं, पूरे नगर को लाभ पहुँचाना 
चाहिये ।” 
उत्तरदाताओं के तीसरे वर्ग ने मिश्रित उत्तर दिये। 
“छोटे मामलों में सहायता में रुचि, किन्तु बड़े मामलों में नीतिगत मामलों में रुचि।' 
“हाँ दिलचस्पी है, क्योंकि सदस्य जनता की समस्याओं के अधिक निकट होते है और वही 
उनका निराकरण बेहतर ढंग से कर सकते हैं। किन्तु नीतिगत मामलों में भी वे रुचि 
रखते हैं।” 
प्रत्येक प्रशासकीय व्यवस्था के सामने तीन प्रमुख दबाव होते हैं। 
[!] अपयीप्त संसाधन 
[2] सत्ता के लिये सतत चुनौती और 
[3] अस्पष्ट भूमिका की प्रत्याशायें 

इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि आज नगरीय समाज के औसत नगरवासी लोक 


प्रशासकों के प्रति नकरात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जन शिकायतों की प्राप्ति और उनके 
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निस्तारण में विलम्ब के कारण अधिकांश लोगो में नौकरशाही के प्रति विरोध और 
असंतोष का भाव है। वे नगरप्रशासको को लालफीताशाही, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, 
अमानवीयता और अकुशलता का पर्याय मानते है। 

नागरिको द्वारा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु नगरपालिका सदस्यों 
की सेवाओं का उपयोग, प्रदेश और राष्ट्र स्तर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के क्रिया 
कलापो से पूर्ण साम्य रखता है। उनके पास संसाधनों का अभाव रहता है। कभी-कभी 
आम नागरिकों की उन तक पहुँच ही नहीं हो पाती। कभी-कभी राजनीतिक दल, नागरिकों 
के सक्रिय संगठन और समाचार पत्र भी नागरिको की कठिनाइयां निवारण में उनकी 
सहायता करते है। 

हाल ही में अमेरिका की नगर समीतियों ने अपने यहाँ अधिशाषी अम्बुडसमैन 
जैसी संस्था को जन्म दिया है। यह स्कैंडनेवियन अम्बुडसमैन से भिन्‍न है। प्रथम मुख्य 
कार्यपालक पर निर्भर है और उसके प्रसाद पर्यन्त ही वह अपने पद पर बनी रह सकती 
है, जबकि द्वितीय एक निश्चित कार्यकाल तक अपने नियोक्‍ता से स्वतंत्र रहकर कार्य कर 
सकती है। 

एक अमेरिकन नगर में अम्बुडसमैन की भूमिका एक तथ्य अन्वेषक” “विश्लेषक 
अनुवादक', वर्धक मध्यस्थ' और जन वकील के रुप में निरुषित की गयी है। चूँकि वह 
नगरीय नौकरशाही का अंतरंग होता है, इसलिये उसकी भूमिका सार्वजनिक वकील से कुछ 
भिन्‍न भी हो सकती है। उसकी आदर्श भूमिका एक मानव, अन्वेषक, प्रगतिवाद और नूतन 
परिवर्तनकर्ता की होनी चाहिये। वास्तविकता यह है कि कार्यपालक अम्बुडसमैन नौकरशाही 
के व्यवहार में बहुत थोड़ा ही परिवर्तन कर सकता है। 

स्थानीय राजनीतिक अभिजन और आम जनता के सम्बन्धों की दृष्टि से स्वतंत्रता 
पूर्व और स्वाधीनोत्तर भारत की स्थिति में पर्याप्त अन्तर है। ब्रिटिश काल में भारत 
परतंत्र था, स्थानीय सरकारें साम्राज्यवादी शासन की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 


अस्तित्व में आयी थी उनहे स्वायतशासी बनाना और भारतीयों को शासन कार्य में 
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भागीदारी प्रदान करना ब्रिटिश शासकों की नीयत में नहीं था; अतः आम नागरिकों की 
सत्ता में भागीदारी एक सुखद कल्पना एवं दिवा स्वप्न से अधिक कुछ नहीं थी। सीमित 
मताधिकार, मनोनयन के सिद्धान्त और स्थानीय सरकारों पर सरकारी वर्चस्वता के कारण 
सामान्य लोगों की राजनीति में भागीदारी सम्भव नहीं थी; अतः उनके और स्थानीय 
राजनीतिक अभिजनों के बीच परस्पर सम्वाद विकसित होने या उनके बीच परिसम्वाद या 
अन्योन्यक्रिया का कोई प्रश्न ही न था और न ही उनसे अम्बुडसमैनिक भूमिका की 
कल्पना की जा सकती थी। 

स्वाधीनता पूर्व काल के अभिजन प्रारम्भ में सरकार द्वारा मनोनीत होते थे वे 
बड़े-बड़े सामंत जमीन्दार पूँजीपति और समाज के उच्चवर्ग से सम्बन्धित होते थे। 
नगरपालिका सदस्यता सम्मान और गीव की बात मानी जाती थी। उस समय उम्र और 
सम्पत्ति की आहर्ताओ के साथ-साथ सामाजिक स्थिति व स्तर को भी महत्वपूर्ण माना 
जाता था। ऐसे स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के पास जन साधारण को पहुँच पाना टेढ़ी 
खीर माना जाता था। अतः उस काल के सदस्यो से अम्बुडसमैन के रुप में कार्य करने 
की बात कल्पना से परे थी। स्थानीय संस्थाओं में चुनाव की व्यवस्था आने और अध्यक्ष 
के पद का भारतीयकरण हो जाने के बाद भी नगर प्रशासन में सरकारी वर्चस्व बना रहा। 
सदस्यगण निर्वाचित होने के स्थान पर मनोनीत होना अधिक गौरवशाली मानते थे। 
स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की रुढ़िवादी अलोकतांत्रिक ब्रिटिश राज्य के प्रति भक्ति 
वाली छवि प्रायः बरकरार रही। सामान्य जन अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उनके 
पास सीधे जाने से कतराते रहें। सदस्यों को चुनाव जीतने के पश्चात्‌ जनता से सर्म्पक 
बनाये रखने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि नगरपालिका सदस्यता नगर 
के चुनिन्‍्दा पार्टयों को पहले मनोनयन के आधार पर और बाद में चुनाव के द्वारा 
प्रम्परागत रुप से प्राप्त होती रही, जिसके कारण उन्हे जन समस्याओं के प्रति ध्यान देने 


की आवश्यकता नहीं पडी और इस प्रकार के व्यवहार में लोगों की मांगों के प्रति प्रायः 


[09 


उदासीन ही बने रहें। वे वही कार्य करते थे जिससे सरकार और अधिकारी प्रसन्‍न रहते 
थे। जनता को आवश्यकताओं और मांगों की ओर उन्होने कभी ध्यान नहीं दिया। 

20वीं सदी के तृतीय एवं चतुर्थ दशक में निर्वाचन सिद्धान्त और सीमित 
मताधिकार लागू होने के बाद स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के प्रकृति और दृष्टिकोण में 
कुछ परिवर्तन परिलक्षित हुआ किन्तु यह न तो अधिक प्रकट रुप में सामने आया और न 
ही सामान्य नागरिक उसका कोई लाभ ले सके, क्योंकि उनकी कुलीनता एवं रुढ़िवादी 
प्रकृति उन्हें जनसामान्य के निकट आने में सदैव बाधक सिद्ध हुईं। उस समय आम 
जनता की नगरीय राजनीति में भागीदारी का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि वयस्क मताधिकार 
का सिद्धान्त पूरी तरह लागू नहीं हो सका था। प्रतिनिधित्व कुछ थोड़े से चुनिन्‍्दा लोगों को 
ही प्राप्त था साधारण जनता चुनाव में भाग लेने, चुनाव जीतने व उच्च पद प्राप्त करने 
की कल्पना भी नहीं कर सकती थी न तो उस समय की जनता को स्थानीय राजनीति में 
दिलचस्पी थी और न ही उनके लिये उसमें भाग लेने के अवसर थे। अतः जनता की 
भागीदारी का पूर्ण अभाव था। न तो वे स्थानीय राजनीतिक अभिजनों को अपने कायी 
द्वारा प्रभावित कर सकते थे और न ही उनके पास उन्हे नियंत्रित करने का कोई साधन 
थे। अतः उनके बीच परिसंवाद पारस्परिक सम्बन्ध तथा अन्योन्यक्रिया जैसी कोई स्थिति 
नहीं बन सकती थी, जैसी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षो में देखने को मिल रही है। 


संत्तम अध्याय 


0 


स्थानीय राजनीतिक अभिजन एवं नगरीय राजनीति 


(4) अभिजन राजनीति, एक सैद्धान्तिक विवेचना 


(क) राजनीति, राजनीतिक दल एवं राष्ट्रीय आदर्श 


राजनीति 


राजनीति के अध्ययन का प्रारम्भ प्लेटे और अरस्तू की रचनाओं से 
होता है। उनकी दृष्टि में राजनीति एक सर्वोच्च विज्ञान है जिसमें राजनीतिक 
मानव, समाज राज्य, नैतिकता इत्यादि का सामूहिक अध्ययन होता है। वर्तमान 
युग की राजनीति ने अपने को सैद्धान्तिक पहलू से बिल्कुल अलग कर लिया 
है। आज राजनीति यह स्पष्ट करती है कि निवचिन नामजदगी तथा किसी पद 
पर व्यक्ति विशेष की नियुक्ति कैसे हो जाती ढै। इसका रूप भयावह हो गया 
है। और यह शरीफ लोगों के लिए नही रह गई है। समाज के श्रष्ट व्यक्तियों 
ने राजनीति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और आज राजनीति 
का सम्बंध दलबन्दी, शासनकला, और सरकार की दैनिक गतिविधियों से है। 
धोखाधड़ी, पैरवी, राजनीतिक हत्याएं, हड़ताल इत्यादि ने राजनीति को विषाक्त 
कर दिया है। 


सामान्य बोलचाल की भाषा में “राजनीति” शब्द का प्रयोग अप्रिय अर्थ 
में किया जाता है। नगरीय राजनीति की व्याख्या भी लगभग उसी आशय से 
की जाती है। इसीलिए म्युनिसिपल सरकार की समस्त बुराइयों के लिए उसे ही 
दोषी ठहराया जाता है। नगरीय राजनीति से प्रभावित होने के कारण ही 


उसका बार बार दमन एवं उत्पीड़न बहुत असामान्य नहीं माना जाता। 
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अभिजन राजनीति और लोकतात्रिक नगरीय सरकारें दोनों जुड़वा बहनों की 
तरह अप्ृथकनीय है। यदि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रजातंत्र को बनाए रखना 
है तो स्थानीय स्तर पर नगरीय राजनीति को भी बनाए रखने के अतिरिक्त 
कोई विकल्प शेष नही रह जाता है। 


उपर्युक्त तथ्य भारतवर्ष के लिए अनूठा नहीं है। इस सम्बंध में 
टिप्पणी करने को बहुत कुछ है। प्रजातंत्र की प्रारम्भिक अवस्था में समय के 
साथ साथ परिपक्वता आने पर राजनीति के बारे में व्यक्त किए गए अप्रिय 
विचारों के धूमिल होने की प्रवृत्ति देखी गई है। और राजनीति व्यक्तिगत सत्ता 
की भूख के अर्थ से ऊपर उठकर एक प्रभावित एवं संगठित सामाजिक 
प्रयत्न के रूप में परिणित हो गयी है। 

राजनीति तथा राजनीतिक दलों को बहुधा एक समान स्तर पर बनाए 
रखने का प्रयास किया जाता है। किन्तु ऐसा करते समय लोग यह भूल जाते 
है कि राजनीति वहां भी हो सकती है जहा कोई राजनीतिक दल न हों। 
राजनीति किसी भी संगठन में सत्ता के खेल को कहा जा सकता है। और 
संगठन में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति का खिलाड़ी माना जा 


सकता है। 


कभी कभी निर्वाचित नगरीय नेताओं को राजनीति के खेल का प्रमुख 
खिलाडी मान लिया जाता है। तटस्थ पर्यवेक्षक की दृष्टि में स्वतंत्र संस्थाओं के 
संचालन में राजनीति ईधन का कार्य करती है। यह राजनीति ही है जो कि 
सरकारी - संस्थाओं को लोकइच्छा के अनुरूप चलाने उनका दिशा निर्देश करने 
और प्रशासन को सोददेश्य सार्थक और मानवीय बनाने का कार्य करती है। 
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और अंत में वह समस्त सरकारों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। 
दुर्भाग्यवश राजनीति के खेल के नियमों को लिपिबद्ध नही किया गया है। 


अन्यथा स्पष्ट हो जाता कि नगरीय राजनीति के खेल में खिलाडी दोषी होते 
है, स्वयं खेल नही। 


राजनीतिक दल 


आरम्भ में राजनीतिक दल अपनी क्रियाओं को संसदों तक सीमित रखते 
थे तथा स्थानीय लोगों के नामांकन तथा चुनावी प्रकिया से उनका प्रत्यक्ष 
सम्बंध नही था। किन्तु आपसी प्रतियोगिता की तीव्रता में विस्तार के साथ 
विभिन्‍न दलों ने अपने समर्थकों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की और 
चुनावी प्रक्रिया के लिए यथायोग्य रणनीति अपनाने लगे। इन आवश्यकताओं 
के चलते निबंधित समितियों का उदय यूरोप के लगभग सभी देशों में हुआ 
सर्वप्रथम ब्रिटेन में और तब अमेरिका में राजनीति दल विकसित हुए आज 
विश्व के प्रायः सभी देशों में किसी न किसी रूप में राजनीतिक दल अपनी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। आज वे पूर्ण विकसित अवस्था में है और हर 
सम्भव उपायों से शक्ति में आना चाहते है। 
दल विहीन प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक सर्वोदयी नेता सभी स्तरों पर 
दल विहीन राजनीति की वकालत करते है। उनके लिए दल पद्धति वास्तविक 
लोकतंत्र के लिए विदेशी है। जो लोग मतदान में भाग लेते है उनका किसी 
राजनीतिक दल के प्रबंधन से कोई लेना देना नही होता और सदस्य जो 
चुनाव में प्रत्याशी बनते है। उनका भी दल की नीति निर्धारण अथवा दल के 


आन्तरिक नियंत्रण में कोई हाथ नही होता। प्रत्येक राजनीतिक दल एक 
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प्रसम्मिलन द्वारा संचालित है जो कि वास्तव में प्रजातंत्र की भावना के विरूद्ध 
है। राजनीतिक दल मतभेदों को जन्म देते है। उन्हें बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत 
करते है। और दलीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देते है। 
इसीलिए देश में स्थानीय स्तर पर निर्दलीय प्रशासन की स्थापना को दलविहीन 
प्रजातंत्र को स्थापना की दिशा में प्रथम कदम माना जा सकता है। 


प्रकृति में सभी बड़े दल राष्ट्रीय होते ढै। उनके दृष्टिकोण एवं 
कार्यक्रमों का आधार भी राष्ट्रीय होता है। उन्हें स्थानीय समस्याओं की चिन्ता 
बहुत कम होती है। स्थानीय सरकारों में उनका क्षेत्र भी सीमित होता है। 
उनका सम्बंध जल आपूर्ति, सफाई, बिजली जैसी स्थानीय जनसेवाओं से नहीं 
होता। स्थानीय स्तर पर उनके लिए कोई राजनीतिक मुददा भी महत्वपूर्ण नहीं 
होता उनका मुख्य विषय क्षेत्र प्रशासन है। 


स्थानीय समस्याएं अपनी प्रकृति में वित्तीय एवं प्रशासनिक है। 
स्थानीय स्तर पर दलगत राजनीति के प्रवेश के परिणामस्वरूप ही म्युनिसिपल 
प्रशासन पतन की ओर अग्रसर है। दलगत राजनीति पर जोर देने से 
परिस्थितियों की वास्तविकता को नजरअंदाज होने की सम्भावना बनी रहती है। 


इस शोध प्रबन्ध में दल विहीन प्रजातंत्र के समर्थकों के उपरोक्त 
विचारों से सहमत हो पाना कठिन है। राष्ट्रीय दल अपने आप को स्थानीय 
सरकारों से प्रथक नही रख सकते। प्रत्येक राजनीतिक दलों के अपने समर्थक, 
अपनी नीतियां और अपने कार्यक्रम होते है। यदि वे स्थानीय सरकारों के क्षेत्र 
में प्रवेश करते है। तो उनकी एवं कार्यक्रम आसानी से कार्यान्वित हो जाते है। 
प्रत्येक स्थानीय सरकार से आशा की जाती है कि वह एक तकसंगत नीति का 
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अनुपालन करेगी। राजनीतिक दल इस कार्य में उसकी सहायता करते है 
क्योकि उसके पास अपना एक संगठन और कार्यक्रम होता है यदि उस पार्टी 
विशेष का किसी स्थानीय निकाय में बहुमत होता है तो वह उस कार्यक्रम को 
आसानी से कार्यान्वित कर सकती है। 


राजनीति दलों का विकल्प स्वतंत्र सदस्य है। स्वभाव से व्यक्तिगत 
रूप में वह बहुत अच्छा हो सकता है। किन्तु राजनीति रूप से वह किसी 
संगठित राय का प्रतिनिधित्व नही कर सकता। वह केवल अपना और अपने 
स्वार्थपूर्ण उददेश्यों का ही प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक दल अपने उन 
प्रत्याशियों के अच्छे आचरण की प्रत्याभूति करते है। जिन्हें वे चुनाव में टिकट 
देते है स्थानीय सरकारों की स्थिति कुछ ऐसी है जहां राजनीति दलों का प्रवेश 
एक अनिवार्यता प्रतीत होती है। इसलिए आज उन्हें और अधिक प्रभावी बनाए 
जाने की आवश्यकता है। 


स्थानीय सरकारों में जाति और धर्म पर आधारित गुट होते है। दल 
प्रणाली की अनुपस्थिति नगरीय राजनीति में उनका वर्चस्व बनाए रखने में 
सहायक होगी। 

स्थानीय राजनीतिक अभिजन भी अपने आपको राजनीतिक दलों से 
सम्बद्ध करने में भलाई समझते है। कस्बों और नगरों के गुटों को राजनीतिक 
दल धन, संगठन, और नेतृत्व प्रदान करते है। सांस और विधायक इन गुटों 
से सम्बंधित लोगों को नगरीय चुनाव जीतने में मदद करते है। और बदले में 
वे भी विधान मंडल और संसद के चुनावों में उनकी सहायता करते है। 
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नगर महापालिकाओं में पर्याप्त अधिकार और आकर्षण का कारण 
होती है। सभी प्रकार की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल अपने 
आपको स्थानीय सरकारों के आधार पर निर्मित करते है। जैसे मद्रास में डी0 
एम0 के0 कलकत्ता में सी0 आर0 दास0 और बाबू सुभाष चनद्ध बोस ने 
अपने अपने सम्बंधित नगरों में निगमों को नियमित करके कांग्रेस पार्टी को 
अधिक शक्ति एवं स्थिरता प्रदान की । महान राजनीति विज्ञानी चार्ल्स ए0 
वियर्ड के भी यही विचार थे। उन्होने कहा था -“मैं वास्तव में इस धारणा का 
समर्थन करने को तैयार हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी बड़े शहर में 
दल विहीन राजनीति ने कार्य नहीं किया है और न करेगी।” 

अस्तु दलगत राजनीति को स्थानीय सरकारों से पूरी तरह समाप्त 
करना सम्भव नहीं है। चुनावों का दलगत आधार पर होना आवश्यक नहीं है। 
फिर भी राष्ट्र और राज्य स्तर के विपरीत चूँकि स्थानीय स्तर की सरकारों की 
नीतियां और कार्यक्रम राजनीतिक दलों की विचारधाराओं पर व्यापक प्रभाव 
नहीं डालते है इसलिए निवचित प्रतिनिधियों को स्थानीय स्तर पर जनसेवाओं 
का स्तर उठाने के लिए चुनावी वादों के अनुरूप राजनीतिक दलों के साथ 


मिलकर कार्य करना चाहिए। 
स्थानीय राजनीतिक अभिजन और राष्ट्रीय आदर्श 


अधिकांश कांग्रेस सदस्यों के जवाबों से यह प्रमाणित होता है कि वे 
“समाजवाद” शब्द से मात्र परिचित अवश्य थे। किन्तु उसके निहितार्थ को 
नही समझते थे। उन्होनें सार्वजनिक रूप से समाजवाद में आस्था होने की 
घोषणा की, और चुनावों में उसे मत प्राप्त करने वाली एक मुक्ति के रूप में 
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इस्तेमाल भी किया। यहां तक कि सदस्यों में सर्वाधिक समृद्ध लोग भी इसका 
विरोध करने का साहस नहीं जुटा सके, क्योकि इससे उनकी पार्टी के नेता 
और आम जनता के लोग नाराज हो सकते थे। किन्तु यह देखा गया है कि 
जब व्यवहार में समाजवाद के आदर्शो को कार्यान्वित करने की बात आती थी 
तो उसे वे सुगमतापूर्वक विस्मृत कर देते थे। राजनीतिक अभिजनों में से कुछ 
ने सामाजिक कल्याण और भूमि सुधार लागू न होने और नौकरी देने में 
निष्क्षता न बरतने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। 


कांग्रेस (आई) सदस्यों ने कहा है कि सामाजवाद से उनका तात्पर्य 
अवसरों की समानता तथा गरीब और अमीर के बीच विषमता दूर करने से 
है। कुछ सदस्यों के लिए यह सभी लोगों के राजनीति में होने से है। जबकि 
अन्य लोगों के लिए यह सामाजिक एवं आर्थिक असमानता मिटाना, बेरोजगारी 
और निर्धनता समाप्त करना तथा सबको न्याय दिलाना है। 


जब एक जनसंघ सदस्य से सामाजवाद शब्द के बारे में उसकी 
जानकारी ली गयी तो उसने स्पष्ट कहा कि यह शब्द यद्यपि सबके लिए 
अवसरों की समानता का सूचक है किन्तु इसका भारतवर्ष में कोई अस्तित्व 
नही है। जनसंघ के एक सदस्य से जब इसके बारे में पूछा गया तो उसने 
कहा सामाजवाद एक खोखला नारा है जिसका भारतीय सामाज में कोई अर्थ 
नही है। 

अधिकांश सदस्यों का मत था कि सामाजवाद का लक्ष्य बेरोजगारों 
तथा जरूरतमंदों को काम निःशुल्क शिक्षा और आर्थिक विषमता मिटाकर प्राप्त 


किया जा सकता है। किन्तु जब उसके वास्तविक क्रियान्वयन के बारे में उनके 
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विचारों को जानने का प्रयास किया गया तो वे उसके प्रति अधिक गम्भीर 
प्रतीत नही हुए। 


इस प्रकार स्थानीय राजनीतिक अभिजन का सामाजवाद के लक्ष्य को 
प्राप्त करने में योगदान नगण्य था। उन्होने मानों अपने मित्रों और सम्बंधियों 
को नौकरी दिलाना ही अपना लक्ष्य बना रखा था। उनमें से अधिकांश ने 
व्यापारी वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए ही ज्यादा कठोर परिश्रम किया था। 
कुछ सदस्यों ने तो अपना श्रम व शक्ति अपनी स्वयं की चल व अचल 
सम्पत्ति के सम्वर्धन में ही खर्च की उन्होनें अपने कायो से यह सिद्ध कर 
दिया कि उनको सामाजवाद में आस्था का दावा महज एक ढोंग और धोखा 


था। 
धर्म निरपेक्षता 


धर्म निरपेक्षता दूसरा राष्ट्रीय आदर्श था जिस पर स्थानीय राजनीतिक 
अभिजनों के विचार जानने का प्रयास किया गया बोर्ड के लगभग सभी सदस्यों 
ने धर्म निरपेक्ष होने का दावा किया। किन्तु धर्म निरपेक्षता के अर्थ के बारे में 
उनकी जानकारी अलग अलग थी। कुछ का कहना था कि इसका तात्पर्य 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से 
है और राज्य की ओर से सभी धर्मों के लोगों के साथ समानता के व्यवहार 
से है। इसमें राज्य का कोई अपना स्वीकृत धर्म नही होता कांग्रेस पार्टी से 
सम्बंध रखने वाले अभिजन यह अनुभव करते थे कि उनके अलावा जो अन्य 
पार्टिया है उनका झुकाव हमेशा से एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति रहा है। 
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अजातन्त 


एक अन्य राष्ट्रीय आदर्श जिस पर स्थानीय राजनीतिक अभिजनों को 
अपने विचार व्यक्त करने को कहा गया वह था प्रजातंत्र बोर्ड के वर्तमान सभी 
सदस्य अनुभव करते थे कि प्रजातंत्र एकमात्र ऐसी सरकार है जिसमें जनता 
को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है और वादे पूरे न करने पर 
उन्हें हटाने का अधिकार होता है। उनमें लगभग 60 प्रतिशत सदस्य महसूस 
करते थे कि जनता का प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार कठिनाइयां 
उत्पन्न करेगा एक सदस्य का कहना था, चूकि भारतवर्ष में लोगो को मौलिक 
अधिकार प्राप्त है इसलिए यहां प्रजातन्त्र मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के 
अधिकांश सदस्यों ने आपातकाल की उद्घोषणा के अनुभव के बाद भारत में 
सत्ता के विकेन्द्रीकीण की आवश्यकता पर बल दिया। सदस्यों ने मात्र 
राजनीतिक लोकतंत्र की वकालत की और आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र के 
प्रति इच्छुक प्रतीत नही हुए। 
स्थानीय राजनीतिक अभिजन के विचारों को सम्पूर्ण अध्ययन के 
पश्चात्‌ यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय और आदर्शों तथा उद्देश्यों के 
प्रति उनके विचार अधिकांशतः आत्मपरक थे। उनकी व्यवहारिकता के बारे मैं 


उनके स्पष्टीकरण अपने अपने और एक दूसरे से भिन्‍न थे। 
(ख) स्थानीय अभिजनः राजनीतिक विचारधाराए और 


दलीय सम्बद्धता- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते शून्य में 


नही. रह सकता। वह अपने वातावरण, जैसे-राष्ट्रीय, इतिहास, व्यक्तिगत 
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पृष्ठभूमि और अन्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों और 
प्रक्रियाओं से प्रभावित हुए बिना नही रह सकता। 

इलाहाबाद के स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के अध्ययन का एक 
तरीका, स्थानीय समस्याओं और राष्ट्रीय उद्देश्यों के बारे मे उनके दृष्टिकोण 
और विचारों को जानना है। इसमें राष्ट्रीय सन्दर्भो एवं लक्ष्यों के प्रति उनकी 
जागरूकता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाएगा। 


स्थानीय राजनीतिक अभिजन जिस वामपंथी, दक्षिणपंथी या मध्यमार्गी 
राजनीतिक दल से सम्बद्ध है उसके घोषणापत्र के अध्ययन के आधार पर 
उनके विचारों का विश्लेषण किया जाएगा। राष्ट्रीय मुददों पर उनके द्वारा 
साक्षात्कार के समय व्यक्त किए गए विचारों का भी अध्ययन किया जाएगा। 
साक्षात्कार के दौरान स्थानीय राजनीति पर प्रायः कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व 
कायम रहा है। अतः इसमें मुख्य रूप से उसी पार्टी की विचारधारा, कार्यक्रम 
और उपलब्धियों पर अधिक ध्यान दिया जायगा। इसके वाद भारतीय जनसंघ 
जिसका 977 में जनता पार्टी में विलय हो गया था और फिर 4980 में 
भारतीय जनता पार्टी के रूप में पुनरोदय हुआ था। जिले में सोशलिस्ट पार्टी 
को 4972-73 में प्रथम बार स्थानीय राजनीति में प्रवेश पाने में तब सफलता 
मिली, जब श्री सत्य प्रकाश मालवीय जिले के नगर प्रमुख रहे। 


यह देखने में आया है कि नगर महापालिका के सदस्य या तो काग्रेंस 
पार्टी के सदस्य थे या फिर कांग्रेस विचारधारा से पूर्णतया प्रभावित थे। किन्तु 
स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय नेताओं से मतभेद होने के कारण कांग्रेस 
पार्टी से त्यागपत्र देकर अपना एक प्रथक गुट बना लिया था और कांग्रेस का 
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विरोध करते रहने का निश्चय किया था। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वर्ष 
995 में डा0 (श्रीमती) रीता बहुगुणा जोशी भारी बहुमत से नगर प्रमुख चुन 
ली गई उन्होनें इस चुनाव में नगर प्रमुख व भाजपा नेता श्री श्यामाचरण गुप्त 
की धर्मपत्नी श्रीमती जमनोत्री गुप्ता को पराजित किया। इलाहाबाद की महापौर 
के रूप में डा0 रीता बहुगुणा जोशी पर स्थानीय निकायों की स्वायत्ता तथा 
उसे नौकरशाहों के चंगुल से बाहर निकालने में अग्रणी एवं सार्थक भूमिका 
निभायी है। उत्तर प्रदेश नगर प्रमुख संघ में भाजपा के दो तिहाई नगर प्रमुख 
होते हुए भी महामंत्री फिर उपाध्यक्ष चुना गया साथ ही 'सयुकत राष्ट्र संघ 
अन्तर्राष्ट्रीय महापौर सलाहकार बोर्ड” का पांच वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त 
किया गया था। विश्व के लगभग आठ हजार नगर प्रमुखों में मात्र सात नगर 
प्रमुख इसके सदस्य थे। इस बोर्ड में रीता बहुगुणा जी में एकमात्र नगर प्रमुख 
तथा विश्व से एकमात्र महिला नगर प्रमुख के रूप में कार्य कीं। संयुक्त राष्ट्र 
संघ के सलाहकार के रूप में लगभग बीस देशों का भ्रमण कर अपने नगर का 
गौरव बढ़ाया एवं भारत के स्थानीय के निकाय प्रतिनिधियो की आवाज 


अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचायी है। 


अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी- भारत के समस्त 


राजनीतिक दलों में अखिल भारतीय कांग्रेस सबसे पुरानी है। भारतीय स्वतंत्रता 
आन्दोलन के इतिहास को यदि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के इतिहास को 
संज्ञा दी जाए तो इसमे कोई अतिश्योक्ति न होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 
और बाद के वर्षो में राजनीतिक परिदृश्य की यह एक प्रमुख शक्ति रही है। 
अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं चरित्र के कारण ही उस समय वह देश के कोने 
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कोने से आए हुए भिन्‍न भिन्‍न विचारधाराओं वाले लोगो को अपने झंडे तले 
एकत्र कर सकी और अन्ततः देश को आजाद कराने में सफल हुई। 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ए0 ओ0 हयूम के प्रयासों से 885 में 
मुंबई में हुई। इसके नेतृत्व में भारत को आजादी मिली। देश की स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ इसने भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया। 
960 के दशक के अन्तिम वर्षो में कांग्रेस द्वारा कुछ सामाजवादी नीतियों पर 
आधारित कार्यक्रम जैसे बैकों का राष्ट्रीयकरण, एकाधिकारी कम्पनियों पर 
अंकुश, भूमि सुधारों को लागू करना आदि अपनाये गए। 4969 में इन 
नीतियों का विरोध कांग्रेस के भीतर ही एक समूह द्वारा किए जाने से कांग्रेस 
का विभाजन हो गया। 97 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली 
कांग्रेस द्वारा सामाजवादी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए 
गए। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा 4975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया तथा 
बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। 4977 के आम चुनाव में 
कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गयी। 4980 में वह विपक्षी दल के रूप में चुनाव 
लड़ी तथा स्थिरता सामाजिक न्याय एवं प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकैीण का नारा 
देकर पुनः सत्ता मे वापस आयीं । 984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 
फिर सत्ता में आयी। आम चुनाव में इसे अभूतपूर्व सफलता मिली। 4989 के 
आम चुनाव में यह पुनः सत्ता से बाहर हो गई तथा 99। के आम चुनाव में 
सबसे बड़े बल के रूप में उभरी तथा अल्पमत की सरकार बनायी। 4995 में 
इस दल में पुनः विभाजन हो गया 4996 के आम चुनाव (मई) में यह दूसरे 
बड़ें दल के रूप में उभरी तथा संयुक्त मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन 


देकर इसकी सरकार बनवायी। प्रारम्भ में ही कांग्रेस का लक्ष्य जनसमूह पर 
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आधारित राजनीति करने का एवं सामाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने 
का रहा है हाल के वर्षो में में भारतीय राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका 
प्रभावी हो जाने के कारण कांग्रेस के सामाजिक आधार को चुनौती मिली है। 
वर्तमान में इसका सर्वव्यापी जनाधार घटता सा रहा है। दिसम्बर 997 में 
चुनाव की घोषणा होने के बाद में कांग्रेस पुनः विघटित हो गयी। तमिलनाडु, 
कर्नाटक, बंगाल व बिहार में वहां के प्रभावशाली नेताओं ने नए कांग्रेस के 
गठन की घोषणा की। 27 मई 4999 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुन: तब 
टूट हुई जब शरद पवार, पी0 ए0 संगमा और तारिक अनवर ने कांग्रेस से 
निष्कासित होने के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन0 सी0 पी0) नामक एक 
नयी पार्टी बना ली। सम्प्रति श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 
अध्यक्षा है। आज स्थिति यह है कि वह न केवल केन्द्र में सत्ता से बाहर है 
वरन्‌ अनेक प्रदेशों में विरोध पक्ष में बैठ रही है। 


भारतीय जनसंघ (भाजपा) 


अप्रैल 4950 के नेहरू लियाकत पैक्ट के विरूद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप पं0 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना को । पार्टी के अधिकांश 
सदस्य हिन्दू राष्ट्रवादी गुट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आए थे। इसके अन्य 
प्रमुख नेता, "दीनदयाल उपाध्याय” और “बलराज मधोक” थे। 4977 में यह 
जनता पार्टी में मिल गई। 4980 में अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में 
भारतीय जनता पार्टी अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आयी। 984 में इसे बुरी तरह 
असफलता मिली। इस वर्ष हुए आम चुनाव में इसे मात्र दी स्थान मिले किन्तु 
989 के संसदीय आम चुनाव में इसने अच्छा प्रदर्शन किया एवं 88 स्थान 
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प्राप्त किये। 4994 के आम चुनाव में भी इसकी सफलता का ग्राफ बढ़ा और 
इसने 444 स्थान प्राप्त किए। 996 में हुए 44 वें आम चुनाव में 460 
स्थानों पर विजय पाकर यह सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरी एवं 
सरकार बनायी, पर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसकी सरकार मात्र 
3 दिन तक ही सत्तासीन रही। 4998 के बारहवें लोकसभा चुनाव में भाजपा 
84 सीटों के साथ न केवल सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी 
बल्कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार भी बनायी। भारतीय 
जनता पार्टी हिन्दू राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल देती है। यह देश 
की एकता व अखण्डता की रक्षा को भी महत्व देती है। यह सकारात्मक धर्म 
निरपेक्षता में विश्वास रखती है तथा राजनीतिक कारणों में किसी अल्पसंख्यक 
समुदाय के तुष्टीकरण का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी 
अर्थनीति के लिए प्रतिबद्ध है पार्टी पूर्ण रोजगार प्राप्त करने अधिकतम 
उत्पादन करने, मूल्यों को स्थिर रखने और अधिकाधिक लोगो को गरीबी रेखा 
से ऊपर उठने पर बल देती है। राष्ट्रीवाद का नारा देने एवं हिन्दू संस्कृति की 
पुनस्थापना के इसके ने धार्मिक भावना से ओत-प्रोत हिन्दुओं का इसके प्रति 
समर्थन बढ़ाया है। 497], 4989 और 4995 में क्रमशः 4, 4 और 8 स्थान 
लेकर राजनीति में प्रवेश वो प्राप्त कर लिया किन्तु अपना कोई सशक्त 


जनाधार विकसित नहीं कर सकी। 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी0 पी० आई0) 


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 4920 में ताशकंद में “मानवेद्र 


नाथ राय” द्वारा की गयी। भारत में इसका प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन 924 में 
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हुआ, जिसमें मुजफ्फर अहमद, एस0 ए0 डांगे, एम0 वी0 घांटे आदि ने भाग 
लिया। 964 में इसका विभाजन हो गया एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 
(सी0 पी0 आई0 एम0) के नाम से अलग दल की स्थापना की गयी। भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं को कृषक, मजदूर एवं समाजवादी प्रजातन्त्र को प्राप्त 
करने का लक्ष्य रखती है। यह पिछड़े वर्गों एवं श्रमिकों के हितों की रक्षा, 
महिलाओं एवं भिक्षुओं के कल्याण, निरक्षरता की समाप्ति एवं भिक्षा के प्रसार 
तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना चाहती है इस 
दल ने सभी आम चुनावों में भाग लिया है तथा अपनी सम्मानजनक स्थिति 
बनाए रखी है। 

989 के पूर्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थान स्थानीय राजनीतिक 
अभिजन में नगण्य रूप में था लेकिन 889 के बाद नहीं के रूप में ही रहा। 


989 के पूर्व के म्युनिसिपल चुनावों में उपर्युक्त दलों के अतिरिक्त 
किसी भी अन्य दल को सफलता नहीं मिली और न ही इलाहाबाद की नगरीय 
राजनीति में उनका कोई प्रभाव परिलक्षित हुआ। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 
उनकी विवेचना की कोई सार्थक औचित्य नही है। 


जहां तक 4989 के चुनाव जनता दल की विजय का प्रश्न है उस 
समय चूकि उस दल की देश और प्रदेश में सरकारें थी अतः उसका हर स्तर 
पर प्रभाव था। आज की परिस्थितियों मे उत्तर प्रदेश में जनता दल कई बार 
के टूटने से अशक्त होकर निर्जीव॒ सा पड़ा है और उसका प्रदेश और 
स्थानीय स्तर की राजनीति में कोई प्रभाव नही रह गया है अतः उसके बारे में 


भी वर्णन करने की आवश्यकता नही है। 


(0) 


चुनाव घोषणापत्र-एक दलगत विश्लेषण 
अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी 


स्थानीय स्तर पर समाज के निर्धन वर्गो हेतु विद्युत] जल आपूर्ति, 
जन स्वास्थ्य एवं सफाई आदि की जन सुविधाएं उपलब्धि कराना, देश के 
अंदर प्रजातन्त्र धर्म निरपेक्षात और समाजवाद के सिद्धांत लागू करना तथा 
वाहय राष्ट्रों के साथ शांति सहयेग बन्धुत्व मैत्री और तटस्थता की नीति का 
अनुपालन करना कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कार्यक्रम है। उसमें अपने आपको एक 
शांतिपूर्ण प्रजातान्त्रक समाजवादी क्रांति जिसमें हमारे सभी लोग समन्वित है 
तथा जो हमारे राष्ट्रीय जीवन के सस्पूर्ण क्षेत्र में व्याप्त है के प्रति अपने 
आपको समर्पित कर लिया है | 


974 और उसके बाद के अपने सभी घोषणाओं में कांग्रेस ने 
लोकतंत्र समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गयी 
है ।“ उसने समाज से सभी प्रकार की सामाजिक आर्थिक विषमताएं मिटाने, 

बेरोजगारी दूर करने, देश का कृषि एवं औद्योगिक आधार सुदृढ़ बनाने 
और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने का संकल्प लिया है। चुनाव के समय 
पार्टी द्वारा प्रत्येक बार इन्हीं बिन्दुओं पर बार बार जोर दिया जाता रहा है। 
किन्तु चुनाव के बाद इन वादों को सुगमतापूर्वक भुला दिया जाता रहा है। 


] वांक्रा 'पि्याणानें (00655, थधटाणा परश्यांलिशि0 (९८ [0607, 972 06. 


2 वाताब्ा पिद्या।णात (एाशा655, ९ैब्लाणा प्राधयांलिशि० ४९एछ /267॥7, 977 96. 
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द्वारा प्रत्येक बार इन्हीं बिन्दुओं पर बार बार जोर दिया जाता रहा है। किन्तु 
चुनाव के बाद इन वादों को सुगमतापूर्वक भुला दिया जाता रहा है। 


भारतीय जनसंघ (भाजपा) 


पार्टी के 4967 के चुनाव घोषणापत्र में कहा गया था कि वह 
भारतीकरण, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन और भारत की 
सांस्कृतिक विरासत में सकारात्मक और नैतिक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय 
एकोकरण लाएगी। वह पिछड़े वर्गों के लिए समान अवसर, अस्पृश्यता, 
उन्मूलन सभी भारतीय भाषाओं के विकास और विश्व के सभी देशों के साथ 
मैत्री सम्बंधों पर विश्वास करती है॥ 
पार्टी ने बेरोजगारी समाप्त करने, सभी दलों को भोजन वस्त्र व 
मकान की सुविधा देने तथा निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध 
कराने का वादा किया था। 497] के आम चुनावों तथा उसके बाद के सभी 
चुनावों के समय पार्टी द्वारा यही लक्ष्य बार बार दोहराए जाते रहे है। 


जनता पाटी 


976-77 में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा देश में आपात स्थिति लागू 
किए जाने के पश्चात्‌ कांग्रेस (ओ) कांग्रेस (एस) कांग्रेस (जे) जनसंघ और 


__“. $$  >  ऊ # ७ न्‍तहिनपनानसनसनसीणय तल, 


[. 8॥9798 उश्ाउल्षाशी ०९९०० पक्षािआ0 ४९५७ [280, 967 
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लोकदल के विलीनीकरण के परिणामस्वरूप जनता पार्टी अस्तित्व में आयी और 
977 के संसदीय चुनावों में कांग्रेस को पराजित करके भारी बहुमत से 
सत्तारूढ़ हुईै। अन्य सभी धर्म निरपेक्ष दलों की भांति यह पार्टी भी लोकतंत्र 
समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के आदर्शों पर विश्वास करती है। इसका 
अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति झुकाव स्पष्ट परिलक्षित होने लगा 
है जबसे इसने समाज के शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 
सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके लिए सरकारी नौकरियों 
में 26 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की किन्तु जनता दल की एकता अधिक 
दिनों तक स्थिर न रह सकी। 4980 के संसदीय चुनावों में पार्टी के विभाजन 
के बाद उसे शीघ्र ही पराजय का मुंह देखना पडा और 9 वर्ष तक सत्ता से 
बाहर रहने के बाद उसे शीघ्र ही पराजय का मुंह देखना पड़ा और व9 वर्ष 
तक सत्ता से बाहर रहने के बाद श्री विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में राष्ट्रीय 
मोर्चा के एक घटक के रूप में उसे पुनः सत्तारूढ़ होने का अवसर मिला। 
किन्तु मण्डल मुददे और अयोध्या प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का 
भीघ्र ही पतन हो गया। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उ0 प्र0 में 
सत्ता में आने के बाद इलाहाबाद नगर महापालिका भी जनता दल के शासन 


का अंत हो गया। 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 


जुलाई 4964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर एक गुट ने 
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक नए दल की स्थापना की । 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्टीय लौकतेत्र धर्म निरपेक्षता ओर समाजवाद के 
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प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के 
विस्तार, राज्य व्यापार और करारोपण की वर्तमान ब्वस्था में परिवर्तन की 
आवश्यकता पर बल दिया उसने भूमि सुधार लागू करने, जमींदारी प्रथा के 


उन्मूलन और सीलिंग कानून को प्रभावी बनाने का भी आहवान किया | 


इलाहाबाद की नगरीय राजनीति में सक्रिय विभिन्‍न राजनीतिक दलों 
के घोषणा पत्रों का सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि लगभग सभी दलों ने 
समय-समय पर लोकतंत्र समाजवाद और धर्म निरपेक्षता में समान रूप से 
आस्था व्यक्त की है। किन्तु राष्ट्रीय उददेश्यों की व्याख्या को लेकर उनमें 
अन्तर परिलक्षित होता है। प्रस्तुत अध्ययन में उपर्युक्त उद्देश्यों पर स्थानीय 
राजनीतिक अभिजनों की प्रतिक्रियाओं का उनके दृष्टिकोण और उत्तरों के 


आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। 


______॒॒॒_॒ ॒ [॒/ ल __  उ ट्ापभाप"त/।ण 


[- (0्रशापरंड रिक्षाए एव ९६९०ा०॥ '/शाांलिए0 ९०ए 26 967 
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अभिजन राजनीति की व्यवहारिक समीक्षा 


स्थानीय स्वशासन की स्थिति कुछ ऐसी है कि उसमें राजनीतिक दलों 
का प्रवेश अवश्यम्भावी है। उसमें जातीय एवं धार्मिक समूहों का अस्तित्व होता 
है जिन्हें राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अपना वर्चस्व स्थापित करने का 
अवसर प्राप्त होता है ये समूह अपने अपने हितों की रक्षा के लिए इलाहाबाद 
नगर में भी विभिन्‍न राजनीतिक दलों से सम्बद्ध होने का प्रयास करते रहे है। 
और बदले में उन्हें धन नेतृत्व और संगठन प्रदान कर उनकी शक्ति के 
विस्तार में सहायक सिद्ध हुए है। सांसद और विधायक इन समूहों को स्थानीय 
निकायों के निर्वाचन में और वे उन्हें विधान सभा और संसद के चुनावों में 
मदद करते आ रहें है। विश्व के समस्त लोकतंत्रों की भांति न केवल सम्पूर्ण 
भारत में वरन इलाहाबाद नगर में भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल स्थानीय 
सरकारों के स्तर पर अपना आधार सुदृढ़ करने हेतु नगर पालिका की 
राजनीति में रूचि लेकर सक्रिय भागीदारी निभाते रहे है। 


प्रारम्भ में यह अवश्य देखा गया है कि इलाहाबाद का नगरीय 
प्रशासन दलगत राजनीति के आधार पर संचालित नही हुआ है। इसके दो 
प्रमुख कारण रहे है। प्रथम, देश में द्विदलीय प्रणाली का अभाव। कांग्रेस का 
वर्चस्व इतना सुदृढ़ एवं व्यापक रहा है कि उसके समक्ष विरोधी दलों का 
प्रभाव पूर्णतया नगण्य रहा है। द्वितीय, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ 
रहे अति सशक्त एवं प्रभावशाली स्थानीय व्यक्तियों के विरूद्ध खतरा मोल 
लेने से कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति रही है। इलाहाबाद नगर में स्थानीय 
राजनीतिक दल जो स्थानीय निकायों के चुनाव मे प्रायः सक्रिय दृष्टिगत हुए 
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है। वे वास्तव में स्थानीय राजनीतिक समूह थे जिनका न कोई निश्चित 
कार्यक्रम होता था और न ही कोई दलीय फंड। इन समूहों के सिद्धांत होते 
थे-'एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो! और उनका आधार होते थे कुछ 
प्रभावशाली स्थानीय व्यक्ति । 


इलाहाबाद के स्थानीय राजनीतिक अभिजनों का कार्य प्रायः 
संतोषजनक नहीं रहा है इसके लिए आवश्यक है कि समस्त लोकतांत्रिक 
स्वभाव वाले लोगो को स्थानीय निकायों के कार्यो में रूचि तथा उन्हें गम्भीरता 
से लेना चाहिए योग्य ईमानदार और सच्चरित्र उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित 
करनी चाहिए ताकि वे जनसेवा के कार्यो में प्रवृत्त हो सके। राजनीतिक दलों 
को जनहित वाले सामान्य कार्यक्रम बनाना और उन्हें कार्यान्वत करना 
सुनिश्चित करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के लिए एक आचार संहिता का 
निर्माण किया जाना चाहिए और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना 
चाहिए। राजनीतिक दल अपने सदस्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित एवं मार्ग 
निर्देशित करे कि उसमें एक उत्तरदायी नेतृत्व विकसित हो सके। 


राजनीतिक दल स्थानीय निकायों में कार्यरत विभिन्‍न समितियों को 
सफलता के लिए उम्मीदवारों का चयन करते है तथा उनके कार्यों मैं परस्पर 
समन्वय स्थापित करते है। किन्तु इलाहाबाद में संगठित राजनीतिक व्यवस्था के 
अभाव तथा पूर्व निर्धारित नागरिक कार्यकर्मों की कमी के कारण इन समितियों 
के क्रिया कलापों में समन्वय की कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ 
निश्चित सभासदों द्वारा विभिन्‍न महत्वपूर्ण समितियों को सदस्यता पर 
एकाधिकार स्थापित करने की प्रवृत्ति भी परिलक्षित हुई है बहुमत प्राप्त दल 
अपने आदमियों को ही भिन्‍न भिन्‍न समितियों में निर्वाचित करता देखा गया 
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है। जब किसी समिति में अल्पमत वाले दल के सदस्यों का वर्चस्व होता था 
तो उनके निर्णयों को बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त होना कठिन हो जाती थी। 
क्योकि वहां निर्णय रिपोर्ट के दोष के आधार पर नहीं वरन राजनीतिक 
प्रतिशोध की भावना से लिए जाते थे। किन्तु जहां बहुमत प्राप्त दल के 
एकाधिकार वाली समितियों के निर्णयों के अनुमोदन का प्रश्न होता था 
अधिकांश मामलों में बिना तथ्यों की जानकारी लिए ही पक्ष में निर्णय ले लिए 
जाते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपनी समितियों के प्रति विभिन्‍न बोर्डो का 
दृष्टिकोण भिन्‍न भिन्न रहा है। ऐसा या तो उनकी रिपोर्ट की संख्या और 
प्रकृति के कारण अथवा उनकी रचना और व्यक्तियों के व्यवहार के कारण 
होता रहा है। स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है बहुमत प्राप्त दल को 
अल्पमत वाले दल के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उसके एक 
या दो सदस्यों को प्रत्येक समितियों में स्थान देना चाहिए ताकि उनमें परस्पर 
सहयोग की भावना बनी रहे। समितियों के सदस्यों का अधिकार अन्तिम नही 
होना चाहिए। सभी निर्णय यथासम्भव सबकी सहमति से लिए जाने चाहिए। 


अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि 4947 के बाद से इलाहाबाद नगर 
पालिका के सभी अध्यक्ष हिन्दू होते रहे है। कोई भी अल्पमत वाला व्यक्ति इस 
पद पर निर्वाचित नही हो पाया। स्वाधीनता पूर्व के काल में यह पद प्रायः बड़े 
बड़े जमीदार उद्योगपति अथवा व्यापारी सवर्ण हिन्दुओं के पास ही रहा। किन्तु 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में वयस्क मताधिकार आने से और पूर्ण लोकतंत्र 
की स्थापना होने से यह पद कांग्रेस पार्टी में अपना अधिक प्रभाव रखने वाले 
व्यक्ति को जाने लगा। हाल के वर्षो में धन और बाहुबल का प्रभाव भी देखने 
को मिला है। साथ ही बीच बीच में निम्न और मध्य वर्ग के लोगो को भी 
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अवसर प्राप्त हुए है। और उन्हें भी स्थानीय राजनीति में अपना वर्चस्व 
स्थापित करने में सफलता मिली है। 

इलाहाबाद में अधिकांश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के ही हुए है इसका एक 
आम कारण देश में द्विदलीय प्रणाली का अभाव तथा देश में कांग्रेस पार्टी का 
एक लम्बे काल तक राज्य और केद्ध पर अनवरत शासन रहा है। जब कभी 
अन्य दलों के अध्यक्ष हुए भी है तो वे उन स्वतंत्र समूहों के परस्पर गठबंधन 
से हुए है जिनकी सामूहिक शक्ति शनैः-शनैः कमजोर पड़ती कांग्रेस से अधिक 
रही है। अध्यक्षों के कार्यकाल की अस्थिरता का एक कारण इन नापाक 
गठजोड़ों का टूटना भी रहा है। अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को 
यहां बार-बार कर दबाव के यंत्र के रूप में भी किया गया है। ताकि वह्ठ 
विद्रोही अनुयायियों को संरक्षण का लाभ तथा उनके आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति 
करता रहे। कभी कभी दलगत राजनीति और सदस्यों की व्यक्तिगत 
प्रतिदन्द्रिता भी अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का कारण रहे है। यह भी देखने 
को मिला है इलाहाबाद नगर में दलगत राजनीति अध्यक्ष का स्रोत होने के 


बजाय स्थानीय निकायों के कार्यो के सुचारू संचालन में बाधक रही है। 
(क) नगरीय राजनीति और म्युनिसिपल बोर्ड 


भारतवर्ष में प्रतिनिधियात्मक स्थानीय संस्थाओं का प्रारम्भ 4880 में 
हुआ, किन्तु समय ने इसे गलत सिद्ध कर दिया। सामान्य तौर पर बोर्ड 
कलेक्टर के मुलाकातियों और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों से मिलकर बनते थे। 
नागरिको का उच्चवर्ग निर्वाचित होने की अपेक्षा मनोनीत होना अधिक पसंद 


करता था। बोर्ड के सदस्य एक के बाद एक अनेक वर्षों तक लगातार नियुक्त 


833 





होते. रहते थे। यदि प्रतिनिधित्व का कोई सिद्धांत अपनाया भी गया तो वह 
मात्र ऐसे सदस्यों को चुनने के लिए होता था जो नगर की अग्रणी जातियों 
और वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सके। सदस्यता के लिए कोई प्रादेशिक आधार 
नही था। इसके आधार थे समाज में रूतवा, जिले में स्थिति और सरकार के 
प्रति निष्ठाभाव। इलाहाबाद में निवर्चिन प्रणाली लागू होने से पूर्व गठित सभी 
बोर्डों में अपने प्रतिष्ठित लोगों के माध्यम से लगभग सभी प्रमुख जातियों और क्‍ | 
वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। जो बोर्ड 9 वीं सदी की छठी और सातवीं क्‍ क्‍ 
शताब्दी में निर्मित हुए थे वो समान रूप से बड़े बड़े जमींदार तथा कलेक्टर 
के मुलाकाती होते थे। इस अवधि में म्युनिसिपैलिटी पर सरकारी वर्चस्व 
अभूतपूर्व था। इस समय पुलिस पर नगर पालिका बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 
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व्यय होता था किन्तु उसके प्रबंधन मे उनकी कोई भागीदारी नही थी अन्य 
सेवाएं भी प्रान्तीय और साम्राज्यवादी सरकारों के नियंत्रण में थी । चूंकि उच्च 
स्तर की सरकारें लोकतात्रिक नही थी इसलिए स्थानीय सरकारों की नीतियां 
ज्यादातर उन्हीं के स्वार्थ से शासित होती थी। नगर पालिका अधिनियमों मे 
नियंत्रणकारी प्रावधानों की बहुतायत थी जिनका प्रयोग खुलकर प्रान्तीय सरकार 
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तथा उसके फील्ड एजेण्ट कलेक्टर द्वारा उनके विरूद्ध किया जाता था। 
पालिका कार्य उस समय बहुत कम थे किन्तु जो भी कार्य उन्हें दिए गए थे 
उन्हें वे कम संसाधनों के बावजूद बड़ी तत्परता और कुशलतापूर्वक पूरा करते 
थे। 874 में मद्रास के गर्वनर लार्ड वेवर्ड ने अपने प्रान्त की नगर पालिकाओं 
के बरे में जो कुछ कहा था वह इलाहाबाद के बारे में पूर्णतया सच था। 
“नगरपालिका की आबादी किसी भी प्रकार स्वयं शासन नहीं करती सिवाय 


इसके कि इसके कुछ प्रतिष्ठित नागरिक सरकार द्वारा बोर्ड में मनोनीत कर 
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दिए जाते है। म्युनिसिपल सरकार वास्तव में कुलीन तंत्रीय है। जो एक श्रेष्ठ 
सत्ता पर आश्थित है और जो इसके कार्यो को किसी भी सीमा तक नियंत्रित 
कर सकती है।” 

883 के अधिनियम एक्स0 वी0 के अन्तर्गत इलाहाबाद नगरपालिका 
में निर्वाचन सिद्धांत प्रथण बार 884 के चुनाव में लागू किया गया। बोर्ड में 
अब 3 प्रकार के सदस्य होते थे-. निर्वाचित 2. सरकार द्वारा मनोनीत 3. 
पदेन सदस्य । 


बोर्ड में यद्यपि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 3/4 हो गयी थी 
किन्तु इनकी बहुत बड़ी संख्या मनोनयन के लिए जिला कलेक्टर पर निर्भर 
रहती थी। प्रतिनिधित्व और चुनाव के नियम कलेक्टर द्वारा प्रान्तीय सरकार के 
अनुमोदन से बनाए जाते थे। इसलिए परिवर्तन मात्र औपचारिक था वास्तविक 
नही नए अधिनियम में अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार बोर्ड को दिया गया 
था किन्तु जिला कलेक्टर की सर्वोच्च स्थिति और बोर्ड के अभिजात्यवर्गीय 
चरित्र के कारण अध्यक्ष का चुनाव उसे अपना पद ग्रहण करने का नियंत्रण 
मात्र होता था। बोर्ड द्वारा डी0 एम0 को अध्यक्ष निर्वाचित करने को परम्परा 
तब तक चलती रही जब 97 में शिवचरन लाल को प्रथम गैर सरकारी 


अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। 


।864 और व900 के बीच स्थानीय सरकारों पर प्रान्तीय सरकार का 
पूर्ण नियंत्रण था। एंग्लोइंडियन समुदाय का बहुमत स्वभाव से खढ़िवादी तथा 
संरक्षणवादी प्रशासन का समर्थक था। उसके द्वारा रिपन के सुधार समय से 
पूर्ण ठहराए गए इसलिए या तो उन्हें उपेक्षित कर दिया गया था या फिर 
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व्यवहार में उन्हें कार्यान्वित नही किया गया था। स्थानीय सरकारों के कार्यक्रम 
व नीतियां प्रान्तीय व साम्राज्यवादी सरकारों के हितों के अनुकूल निर्देशित होती 
थी। 949 और 949 के बीच बोर्ड के सदस्यों की संख्या 26 थी जिसमें से 
2 चुनकर आए थे, 4 नामित सदस्य थे और एक पदेन सदस्य था साथ ही 
बोर्ड में 9 अधिकारी तथा ॥7 कर्मचारी थे। 


900-949 के बीच गठित होने वाले और उसके पूर्व काल के 
बोर्डो की प्रकृति में कोई मूलभूत अंतर नही था। बोर्ड की सदस्यता पर बड़े 
बड़े जमीदारों व सम्पत्तिशाली वर्ग का वर्चस्व यथावत्‌ बना रहा। नगरपालिका 
सदस्य अब भी खढ़िवादी अभिजात्यवर्गीय तथा ब्रिटिश राज्य के भक्त होते थे। 
वही परिवार अब भी परम्परागत रूप से नगरपालिका में लगातार प्रतिनिधित्व 
प्राप्त किए जा रहे थे। पहले मनोनयन के द्वारा और अब चुनाव के द्वारा। 
सदस्य अब भी प्रायः उच्च वर्ग से ही आते थे और अपने रूतबे सामाजिक 
स्थिति और सरकार के प्रति निष्ठाभाव के कारण बोर्ड में स्थान प्राप्त करते 
थे। सरकारी वर्चस्व अब भी बरकरार था। 49 वीं सदी का संरक्षणवाद और 
डी0 एम0 को माई बाप समझने की प्रवृत्ति में अभी तक कोई बदलाव नही 
आया था। जनमत का प्रभाव लगभग शून्य था। इस स्थिति के लिए अनेक 
कारक उत्तरदायी थे। प्रथम जिन परिवारों ने 857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 
को कुचलने में सरकार की सहायता की थी अपनी राजशक्ति के कारण उनके 
प्रतिनिधि अब भी बोर्ड में विद्यमान थे। द्वितीय अंग्रेजों की “बाटो और शासन 
करो” की नीति के कारण हिन्दू मुस्लिम एक साथ नही आ सके थे। जिसके 
कारण सरकारी प्रभाव बराबर कायम रहा। तृतीय सदस्यों के लिए सम्पत्ति 
आयु और शिक्षा की अहंताएं सामान्य जन को बोर्ड की सदस्यता का पात्र 
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नहीं बनने दिया और चतुर्थ अंग्रेजी शासन की संरक्षणवादी नीति के कारण 
बोर्ड में सामंतवादी तत्वों का ही प्रभाव लगातार छाया रहा। 


सामान्य जनता साधारणतया नगरीय राजनीति के प्रति उदासीन बनी 
रही। यद्यपि नगरपालिका पर सरकारी नियंत्रण धीरे-धीरे कम होता जा रहा था 
फिर भी सरकारी सहायता पर उसकी निर्भरता यथावत रही और जनता में 
उपकम और अभिरूचि का अभाव निरन्तर कायम रहा। 49 वीं सदी में 
स्थानीय स्वशासन के दिए गए अवसरों के प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं 
हुई। जनता की इस उदासीनता और स्थानीय सरकार के कार्यो के प्रति कभी 
कभी उसके शत्रु भाव के कारण ब्रिटिश सरकार उस समय यह कहने को 
प्रेरित हुई कि भारत वासी स्थानीय स्वशासन के योग्य नहीं है और न ही 
उनकी ओर से इसके लिए कोई मांग हुई है। 


949 में भारत में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया 
गया। किन्तु उसके बहुत पहले से ही अंग्रेजों में अपनी “बांटा और शासन 
करो” की नीति के अन्तर्गत स्थानीय राजनीति में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व 
देने की व्यवस्था कर रखी थी। 4975 में भारत सरकार द्वारा किए गए 
संशोधनों के चलते 96 में युनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपलीटीज ऐक्ट-2 
पारित हुआ जिसमें पहली बार 'हांगीरावाद फार्मूल!ः के आधार पर 
अल्पसंख्यक समुदायों खासकर मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व के प्राविधान 
हुए । क्‍ 

चुनावों से पता लगता है कि मुस्लिम समुदाय हिन्दुओं की अपेक्षा 
राजनीतिक दृष्टि से अधिक सतक संगठित और अपने प्रतिनिधियो के प्रति 
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ज्यादा निष्ठावान था। निर्वाचक् अधिकांशतः अपने पुराने जाने माने सदस्यों को 
ही बार बार चुनकर भेजते थे। सदस्य प्रायः मध्यवर्ग, वकील, व्यापारी, व 
अन्य व्यावसायिक वर्गों से आते थे। 923 के आस पास नगरपालिका की 
राजनीतिक प्रकृति में परिवर्तन के कुछ लक्षण प्रकट होने लगे थे। अब सदस्य 
अभिजात्यवर्गीय रूढ़िवादी और ब्रिटिश राज के भक्त न होकर सामान्य तौर 
पर प्रगतिशील देशभक्त और अपने दृष्टिकोण में राजनीतिक होने लगे थे। 


922 के पूर्व जहां नगरपालिका सदस्य ईमानदार सच्चरित्र और भाई 
भतीजावाद से मुक्त होते थे। अब उनके ऊपर धर्म और राजनीति का असर 
आने लगा था। भ्रष्टाचार पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा अन्य अस्वस्थ गतिविधियां 
धीरे-धीरे उनके जीवन का अंग बनती जा रही थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के 
द्रम्यान स्थानीय सरकारें तोड़-फोड़ व अन्य प्रकार की ब्रिटिश शासन विरोधी 
गतिविधियो का अडड़ा बन गयी थी और राजनीतिक प्रशिक्षण का केद्ध बनने 
के बजाय वे राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही थी। स्थानीय 
राजनीतिक अभिजन अपने बोर्डो के बजाय जिला कांग्रेस समितियों के प्रति 
अधिक निष्ठावान थे। वे अपना श्रम एवं शक्ति बोर्ड के कार्यो की अपेक्षा 
कांग्रेस की हिंसा तोड़-फोड़ और प्रचार गतिविधियों पर अधिक व्यय करते थे। 


राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव के कारण लोगो में जो राजनीतिक चेतना 
उत्पन्न हुई थी इसके परिणाम स्वरूप लोगो ने स्थानीय राजनीति में अधिक 
रूचि लेना प्रारम्भ कर दिया था। यही कारण था कि इस दौरान बोर्ड के होने 


वाले चुनावों में मतदान का प्रतिशत 40 और 60 के बीच रहा था। 
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स्वाधीनता पूर्व काल में नगरीय राजनीति की काग्र प्रणाली के 
अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उस समय मनोनयन का सिद्धांत महिलाओं 
अनुसूचित जातियों तथा विशेष हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य 
से लागू किया गया था किन्तु इसका दुरूपयोग अपने मूलभूत उद्देश्यों से 
हटकर पक्षपात, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा दलगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु 
किया गया। यही कारण था कि इसे अलोकतांत्रिक कह कर 949 के 
अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। किन्तु 4977 में महिलाओं और 
बाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से इसे पुनः लागू कर दिया 
गया। 


नगरपालिका कार्यशैली से यह भी स्पष्ट है कि चुनाव हेतु बोर्डो के 
सीमांकन को व्यवस्था भी निर्दोष नहीं थी। इसका उपयोग जानबूझकर किसी 
प्रयाशी विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता था। बोर्ड के 
वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य इसका बंटवारा इस ढंग से नियोजित करते थे। 
जिससे उनके व्यक्तिगत एवं दलगत हितों की वृद्धि हो सके। इसलिए अच्छा से 
यदि यह कार्य राज्य सरकार स्वयं करे और वार्ड को इसमें सम्मलित न किया 
जाय। जहां तक वार्डो के आकार का प्रश्न है इसमें देखने में आया है कि 
म्युनिसिपल चुनावों में छोटे आकार वाले वार्डों में जाति और सम्प्रदाय की 
भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योकि इसमें बहुमत वाली जातियां आसानी से 
चुनाव जीत जाती है। इसलिए यदि वार्डों का आकार बड़ा रखा जाएगा तो 
नगरीय राजनीति पर इनके कुप्रभाव को रोका जा सकेगा। 

इसी प्रकार इलाहाबाद की नगरीय राजनीति में धन के प्रभाव को भी 
नजरअंदाज नही किया जा सकता। इसलिए इस बुराई को दूर करने के लिए 
चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देना चाहिए, तथा प्रत्याशियों के 


लिए चुनाव के बाद खर्च का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बना देना चाहिए । 

यह भी देखने में आया है कि म्युनिसिपल चुनाव दलगत आधार पर 
नहीं लड़े जाते और यदि ऐसा होता भी है तो चुनावों में दलगत राजनीति का 
प्रभाव नगण्य रहता है। स्थानीय स्वशासन में प्रतिनिधियात्मक शासन का 


सिद्धांत व्यस्क मताधिकार पर आधारित रहा है। भारत ने इसके विकास का 


स्तन 


अर्थ निर्वाचन व्यवस्था के प्रसार से लिया जाता रहा है। 882 के बाद 
भारतीय परिदृश्य में “कुछ के विशेषाधिकारों को सबके अधिकारों में।” 
परिणित करने के लिए एक आन्दोलन सा चला। 99 के द्वैध शासन के 
अन्तर्गत सम्पत्ति और शिक्षा सम्बंधी अर्हताएं कम करके, प्रतिनिधित्व के 
आधार को और अधिक व्यापकता प्रदान की गई प्रान्तीय स्वायत्ता लागू होने 
के बाद व्यस्क मताधिकार का प्रश्न पुनः चर्चा में आया। लोकल सेंल्फ 
गवर्नमेन्ट कमेटी, तथा डी0 पी0 मिश्रा कमेटी ने भी व्यस्क मताधिकार लागू 


किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। 


भारतीय संविधान में व्यस्क मताधिकार अपनाए जाने के बाद 
म्युनेसिपल अधिनयमों में भी व्यस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई तथा 
स्थानीय सरकारों के चुनावों हेतु, आम चुनाव के लिए मान्य इलेक्टोरल रोल 
को ही मान्यता दे दी गई। 


बोर्ड के प्रस्तावों की एक प्रति जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु भेजी 
जाती थी। जिसे सामान्य तौर पर स्वीकार कर लिया जाता था। ऐसा आमतौर 
पर स्वतंत्रता के पूर्वकाल में होता था जब कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व वाले बोर्ड 
देशभक्ति वाले विषयों पर प्रस्ताव पारित करते थे तो उन्हें ब्रिटिश शासन के 
अभिकर्ता जिला कलेक्टर द्वारा विना सोचे समझे रदृद कर दिया जाता था। 
ऐसा कई बार इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के प्रस्तावों के सन्दर्भ में भी हो 
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चुका था किन्तु आज यह बात समझ में नही आती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 
बाद भी अलोकतांत्रिक प्रावधानों को क्‍यों बनाए रखा गया है? ऐसा प्रतीत 
होता है कि उनका उपयोग राज्य स्तर पर सत्तारूढ़ दल के स्वार्थ पूरी 
उद्देश्यों को पूर्ति हेतु सत्तारूढ़ दल के विरूद्ध किया जाता है। जो कि 
न्यायसंगत प्रतीत नही होता। 


(ख) महानगरीय राजनीति और नगरपालिका अध्यक्ष - इलाहाबाद 
नगरपालिका के अध्यक्ष पद की उत्पत्ति सन्‌ 850 में, और विकास नगर 
विकास अधिनियम 4835, 4865 और व87 के अन्तर्गत हुआ। जिला 
कलेक्टर को मुख्यालय नगरपालिका का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 
विधायिका व कार्य पालिका दोनों ही प्ल्लों का अध्यक्ष होता था। 

म्युनिसिपल अधिकार पालिका अधिनयम 4883, 4900 और व96 
के अन्तर्गत अध्यक्ष की शक्तियां शनेः निर्वाचित सरकारी अध्यक्ष को 
हस्तांतरित होती गई जो पूर्णतया प्रत्येक मामले में सरकारी होता था। जिला 
कलेक्टर अनिवार्य रूप से अध्यक्ष निर्वाचित होता था और उसका चुनाव हर 
हालत में सर्वसम्मत होता था। जिसके लिए केवल आयुक्त के अनुमोदन की 
आवश्यकता पड़ती थी यह परम्परा 497 तक चली। इस दौरान जो अध्यक्ष 
इस पद पर निर्वाचित हुए वे शत प्रतिशत योरोपियन होते थे। 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ चेयरमैन का नाम बदलकर प्रेसीडेंट रख 
दिया गया और उसका चुनाव अप्रत्यक्ष के बजाय व्यस्क मताधिकार के आधार 
पर साधारण बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष कर दिया गया किन्तु यह व्यवस्था सम्भवतः 
सफल न हो सकी और पुनः प्रेसीडेंट का चुनाव बोर्ड के सदस्यों द्वारा एकल 
संकमणीय मतदान प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष होने लगा यह व्यवस्था 4977 तक 
लागू रही। किन्तु जब इस प्रणाली के दोष प्रकाश में आए, तो सरकार ने 


प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया। किन्तु इसके पूर्व कि यह 
व्यवस्था कार्यान्वित होती प्रेसीडेन्ट का चुनाव प्रत्यक्ष के बदले पुनः अप्रत्यक्ष 
कर दिया गया और 995 में अध्यक्ष का चुनाव पुनः जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप 
से किया गया। 


तालिका- 
इलाहाबाद नगरपालिका के गौरवपूर्ण इतिहास के अध्यक्षों का 
नाम एवं उनका कार्यकाल 


0.40.96 से 6.42.4920 | 






श्री शिवचरन लाल प्रथम निर्वाचित चेयरमैन 





दि 


तीसरे निर्वाचित चेयरमेन | 23.03.922 से 29.03.923 | 


चौथे निर्वाचित चेयरमैन 
पांचवे निर्वाचित चेयरमैन 
छठें निर्वाचित चेयरमैन | 45.42.4924 से 4.40.936 
सातवें निर्वाचित चेयरमैन 
आठवें निर्वाचित चेयरमैन 
नवें निर्वाचित चेयरमैन क्‍ 5.42.924 से .0 .936 
दसवें निर्वाचित चेयरमैन 
ग्यारहवें निर्वाचित चेयरमैन 
बारहवें निर्वाचित चेयरमैन 


तेरहवें निर्वाचित चेयरमैन... | 3.08.948 से 3.40.960 | 


- | श्री पुरूषोत्तम दास टंडन 
श्री कामता प्रसाद कक्‍्कड़ 
श्री पं? जवाहर लाल नेहरू 
श्री कपिलदेव मालवीय 

श्री कामता प्रसाद कक्‍्कड़ 


श्री कामता प्रसाद कक्‍कड़ 


श्री कामता प्रसाद कक्‍्कड़ 
श्री कामता प्रसाद कक्‍्कड़ 
-. | श्री कैलाश नाथ काटजू 
श्री रणेद्र नाथ बसु 

श्री कामता प्रसाद कक्‍कड़ 


श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय 


0. 


| 
५७७७७७७७७७७५ क है 





थ 0आा॥ कक 
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उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्वाधीनता पूर्व काल में अध्यक्ष पद 
के लिए 0 बार चुनाव हुए जिसमे एक व्यक्ति को 6 बार निर्वाचित होने के 
अपवाद के अतिरिक्त इस पद पर 7 व्यक्तियों का ही अधिकार रहा। देखने 
में यह आया है कि इलाहाबाद नगरपालिका बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने श्री 
शिवचरण लाल जो १6 दिसम्बर 920 तक इस पद पर रहे। सन्‌ 920 में 
ही सूबे को राजधानी इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ ले जायी गई जिससे बोर्ड 
की अहमियत काफी बढ़ गईं। 92 में श्री पुरूषोत्तम दास टण्डन को बोर्ड 
का चेयरमैन बनाया गया। वे 30 मार्च 4922 तक इस पद पर रहे। 
म्युनिसिपल सरकार का यह बेहद संवेदनशील काल कहा जा सकता है। यह 
महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आन्दोलन का जमाना था। जलियाँवाला 
बाग काण्ड के बाद देश भर में अग्रेजों के खिलाफ भारी अंसतोष था। श्री 
टण्डन के सभापतित्व में कई ऐसे कदम उठाये गए जिससे अंग्रेज बौखला 
उठो। उनका प्रयास था कि बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राष्ट्रीय विचारधारा वाला 
कोई व्यक्ति न बैठने पाए। 23 मार्च 922 को वे अपनी साजिश में सफल 
हो गए और कानूनी आड़ में श्री कामता प्रसाद कक्‍्कड़ को तीसरे चेयरमैन के 
रूप में बैठा दिया गया। हालाकि अगले चुनाव में श्री कक्‍कड़ अपेक्षित मत न 
पा सके और चौथे सभापति के रूप में यह पद संभाला पं0 जवाहर लाल 
नेहरू ने जो 3 अप्रैल 923 को पदासीन हुए और वे 28 फरवरी 925 तक 


इस पद पर रहे। 


9 मार्च 4925 से 44 दिसम्बर 925 तक श्री कपिलदेव मालवीय 
बोर्ड के चेयरमैन हुए। इसी क्रम में एक बार फिर श्री कामता प्रसाद कक्‍कड़ 
(6 बार चेयरमैन रहे) डा0 कैलाश नाथ काटजू । जनवरी 4936 से 25 


अगस्त 937 तक, बाबू रवीद्ध नाथ बसु 26 अगस्त 4937 से 23 अक्टूबर 
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944 तक आदि के नाम आए। आजादी के बाद बोर्ड के पहले चेयरमैन के 
रूप में 3 अगस्त 948 को पं0 विश्वम्भर नाथ पाण्डेय ने चेयरमैन का पद 
संभाला। उन्हें बोर्ड का आखिरी चेयरमैन भी कहा जा सकता है क्योकि इसके 
बाद 4953 में बोर्ड विघटित कर दिया गया और श्री ए0 डी0 पंत को प्रथम 


श्रशासक बनाया गया। 


यह देखा गया है कि स्वतंत्रता पूर्व काल में अध्यक्ष पद सदैव किसी 
बड़े जमींदार या सम्पत्तिशाली वर्ग को ही मिला। साधारण स्तर के व्यक्ति को 
इस पर पदारूढ़ होने का अवसर कभी नहीं मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
जब देश में वयस्क मताधिकार लागू हुआ तो उससे उपजे नए माहौल में 
पहली बार एक साधारण कोटि के व्यक्ति श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय को 


अध्यक्ष पद पर आरूढ़ होने का अवसर मिला। 


इस काल के अधिकांश अध्यक्ष सभ्य, शालीन, सच्चरित्र और 
ईमानदार हुए है। वे इस पद पर किसी स्वार्थ सिद्धि हेतु नहीं वरन्‌ अपने 
मान और सम्मान के लिए आए थे। 4946 और व960 के बीच के सभी 
अध्यक्ष ज्यादातर अनुभवी, प्रबुद्ध, विवेकशील, तथा नेतृत्व की असीम क्षमता 
वाले थे। उन्होनें अपने कार्य के प्रति पर्याप्त रूचि एवं उत्साह का प्रदर्शन किया 
और अपने साथी सदस्यों से अधिक परिश्रम करके अपने दायित्व को पूरा 
किया। अध्यक्षों ने श्री शिवचरन लाल, श्री कामता प्रसाद कक्‍कड़, पं0 जवाहर 


लाल नेहरू श्री रणेद्र नाथ बसु के नाम विशेष उल्लेखनीय है। 


इस काल में किसी भी अध्यक्ष के विरूद्ध भौतिक रूप से अविश्वास 
प्रस्ताव नही आया। अध्यक्ष पद पर आरूढ़ इस काल के सभी व्यक्ति नगर 
की उच्च सामाजिक स्थिति अति सम्भ्रान्त और प्रतिष्ठित परिवारों के थे। 
जिन्होनें 857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सहायता की थी, उन्हें तथा 
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उनके परिवारों को नगरपालिका की सदस्यता अंग्रेज सरकार को दी गई 
सेवाओं के लिए पुरस्कार स्वरूप परम्परागत रूप से प्राप्त हो रही थी। यही 
कारण था कि वे अभिजात्य वर्गीय, रूढ़िवादी, और ब्रिटिश शासन के प्रति 
निष्ठावान थे। 


उस दौरान देश में केवल एक ही राजनीतिक दल था अखिल भारतीय 
कांग्रेस पाटी जिसके झंडे के नीचे सभी गरम और नरम दल के नेता एक जुट 
होकर स्वतंत्रता की लडाई लड़ रहे थे। शैष वर्तमान राजनीतिक दलों जैसे 
भारतीय जनता पार्टी, जनता दल आदि का उस समय कोई अस्तित्व नही था। 
हां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अवश्य थी किन्तु उसका कोई भी सदस्य उस 


समय नगरपालिका का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं बन सका था। 
(ग) नगरीय राजनीति और नगर महापालिका / नगर 
निगम के नगर प्रमुख- 


959 में यू0 पी0 नगर महापालिका अधिनयम पारित हुआ। इसके 
जरिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को इलाहाबाद नगर 
महापालिका में विलीन कर दिया गया। 25 अक्टूबर 4959 को नगर 
महापालिका के पहले चुनाव हुए। 5 नवम्बर 959 को इसके नतीजे घोषित 
हो गए और फरवरी 960 को इलाहाबाद की पहली नगर महापालिका 
बकायदा अस्तित्व में आयी। इसमें 54 सभासद थे जो 27 वार्डों से चुनकर 
आए थे। सभासदों द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया गया था इस चुनाव के 
बाद श्री बी0 एन0 पाण्डेय को नगर महापालिका का प्रथम नगर प्रमुख बनने 


का गौरव हासिल हुआ। 
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तालिका-2 
इलाहाबाद नगर महापालिका/नगर निगम के गौरवपूर्ण इतिहास के नगर प्रमुख का नाम व कार्यकाल 





कम 


इलाहाबाद नगर महापालिका/नगर कार्यकाल 








| नगर प्रमुख | 






निगम के नगर प्रमुख 


. श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय नगर प्रमुख | प्रथम सत्र | .2.960 से 3..968 तक | 
(| 


श्री वालकष्ण राव | नगर प्रमुख. प्रथम सत्र .2.795! से 3.3.9652 तक 


श्री एम0 जुल्फ़िकार उल्ला 
4. | श्री बेनी प्रसाद अग्रवाल नगर प्रमुख | प्रथम सत्र | .5.963 से 30.4.964 तक 





.4.962 से 30.4.963 तक 














बैजनाथ कपूर | नगर प्रमुख . प्रथम सत्र : १.5.4964 से 30.4.965 तक 
प्र श्री श्यामनाथ ककक्‍्कड़ नगर प्रमुख | प्रथम सत्र | 4.5.7965 से 30.4.4966 तक 





श्री श्यामनाथ कक्‍्कड़ नगर प्रमुख . द्वितीय सत्र 5.9.970 से 2.4.97 तक 


श्री एम0 समीउल्ला | नगर प्रमुख | द्वितीय सत्र . 3.4.397 से 9.9.97] तक | 








श्री श्यामसुन्दर शर्मा | नगर प्रमुख । द्वितीय सत्र ; 20.9.97 से 47.9.7972 तक : 





श्री सत्यप्रकाश मालवीय | नगर प्रमुख ' द्वितीय सत्र | 38.9.972 से 47.9.93 तक 
श्री रामजी द्विवेदी | नगर प्रमुख ; द्वितीय सत्र | 8.9.973 से 77.9.94 तक 


| आबा + 
न का ।ए 








28.8.989 से 47.7.993 तक 


2. श्री श्यामाचरण गुप्ता. | नगर प्रमुख 
श्री रवि भूषन बधावन 30..994 से 30.4.995 तक । 






डा0 (श्रीमती) रीता बहुगुणा जोशी | महापौर | | 30449% से 30॥2000 तक 
श्री के0 पी0 श्रीवास्तव नगर प्रमुख सत्र 30.3.2000 में अब तक 
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उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पं0 विश्वम्भर नाथ पाण्डेय जो नगर 
महापालिका के प्रथम नगर प्रमुख थे वे 33 जनवरी 496। तक इस पद पर 
रहे। कांग्रेस के वर्चस्व वाले श्री पाण्डेय अपने निकटतम प्रतिद्धन्दी श्री सी0बी0 
राव से महज 3 वोट से आगे थे। यह चुनाव काफी विवादित रहा और 
आरोप लगाए गए कि इसमें गलत तौर तरीके अपनाए गए । परिणामस्वरूप | 
फरवरी 96। से 3 मार्च 4962 के बीच श्री बालकृष्ण राव इलाहाबाद के 
नगर प्रमुख रहे ये चुनाव 23 जनवरी 496 को सम्पन्न हुआ। 4 अपैल 
962 से 30 अप्रैल 4963 के बीच श्री एम0 जुल्फिकार उल्ला नगर प्रमुख 
रहे। चौथे नगर प्रमुख के रूप में श्री बेनी प्रसाद अग्रवाल का कार्यकाल मई 
963 से 30 अप्रैल 4964 तक रहा। 4 मई 4964 से 30 अप्रैल 4965 के 
बीच श्री बैजनाथ कपूर को पांचवे नगर प्रमुख के रूप में कार्य करने का 


गौरव प्राप्त हुआ। 


इसके बाद 4 मई 4965 से 4966 और फिर 4970 से 497 के 
बीच श्यामनाथ ककक्‍कड़ नगर प्रमुख रहे। ३3 अप्रैल 497 से 49 सितम्बर 
497 के बीच ओऔ एम0 समीउल्ला, 20 सितम्बर 497। से ॥7 सितम्बर 
972 तक श्री श्याम सुन्दर शर्मा, 8 सितम्बर 4972 से 43 सितम्बर 973 
तक श्री सत्यप्रकाश मालवीय और 8 सितम्बर 973 से 47 सितम्बर 974 


तक श्री रामजी डिवेदी को नगर प्रमुख बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 


सन्‌ 974 में प्रदेश में सभी “कवाल” नगरों की महापालिकाओं को 
भंग कर दिया और 988 तक कोई चुनाव नहीं कराए गए। एक लम्बे 
अन्तराल के बाद 28 अगस्त 989 को श्यामाचरण गुप्त को नगर प्रमुख 
बनने का गौरव हासिल हुआ। कुछ ही महीने बाद 40 वार्डो से चुनकर आए 
सभासदों की फरमाइशों से आजिज होकर उन्होनें अपने पद से इस्तीफा दे 
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दिया। इसके बाद 30 सितम्बर 993 को रवि भूषण बधावन नगर प्रमुख 
बने। उन्हीं के कार्यकाल में नगर महापालिका को नगर निगम का दर्जा दिया 
गया। वार्डों का पुर्नगठन हुआ । नगर में 40 के बजाय 70 वार्ड बना दिए 
गए। नगर महापालिका के स्थान पर लाए गए नगर निगम अधिनयम के तहत 
हुए चुनाव में नगर प्रमुख का पद सामान्य जाति की महिला के लिए आरक्षित 
था इसके तहत हुए प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में स्व0 हेमवती ननन्‍्दन बहुगुणा की 
सुपुत्री डा0 रीता बहुगुणा जोशी भारी बहुमत से नगर प्रमुख चुन ली गयी। 
इनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद श्री के0 पी0 श्रीवास्तव नगर प्रमुख 


बने जो वर्तमान तक चल रहे है। 
(घ) महानगरीय राजनीति और नगर महापालिका सदस्य 


बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का औसत प्रतिशत उनके द्वारा बोर्ड के 
कार्यो मे ली गई अभिरूचि की मात्रा प्रदर्शित करता है। सदस्यों की यह 
दिलचस्पी वर्ष दर वर्ष, बोर्ड दर बोर्ड भिन्‍न भिन्‍न रही है। इसकी परिधि प्रथम 
बोर्ड में 5। प्रतिशत और अन्तिम बोर्ड में 64.6 प्रतिशत के बीच रही है। 
सभी बोर्डों की बैठकों में उपस्थित का औसत 4960 और 4974 के बीच 
लगभग 6व प्रतिशत रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि सदस्यों ने बोर्ड के 
कार्यो में पर्याप्त रूचि ली थी। विभिन्‍न वार्डो द्वारा हर वर्ष बुलाई गईं बैठकों 
की औसत संख्या 44 और 76 के बीच थी। जिनमें लगभग व0.7 प्रतिशत 
कोरम के अभाव में व्यर्थ हो गई और 6.7 प्रतिशत को किसी न किसी कारण 
से स्थगित करना पड़ा । बैठकों की अधिक संख्या का अर्थ यह नहीं था कि 


सदस्यों में संगठनात्मक कार्यो के प्रति बहुत अधिक उत्साह था। 


इलाहाबाद नगर महापालिका की बैठकों में सदस्यों की औसत 
उपस्थित वर्ष 4960 और 4977 के बीच 36.6 प्रतिशत और 84 प्रतिशत के 
बीच रही। यह बोर्ड के कार्यकाल के प्रथम वर्ष में सर्वाधिक रहा तथा बीच के 
वर्षो में न्यूनतम रहा। इसका अपवाद तृतीय बोर्ड रहा जिसका औसत निरन्तर 
कम होता चला गया। प्रथम वर्ष में सभी बोर्डो में सबसे अधिक उपस्थिति के 
प्रमुख कारण, नए सदस्यों में नवीन उत्साह और अपनी बस्ती के प्रति जन 
सेवा की भावना और आपस में दलीय राजनीति और मतभेदों की अनुपस्थिति 
थी। किन्तु समय गुजरने के साथ-साथ जैसे-जैसे वे जीवन की कठोर 
वास्तविकताओ के सम्पक् में आते गए वैसे-वैसे उन्हें सही वस्तुस्थिति का ज्ञान 
होता गया और उनकी सेवा भावना धीरे-धीरे काफूर होती चली गई। और वे 
शनेः शनेः बोर्ड के कार्यो के प्रति उदासीन होते चले गए। 


जहां तक व्यक्तिगत सदस्यों की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति का 
प्रश्न है यह देखने में आया है कि 4960 और 4977 के बीच 69 प्रतिशत 
सदस्यों की औसत उपस्थिति लगभग 50 प्रतिशत या उससे ऊपर 24 प्रतिशत 
की 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बीच, तथा केवल 7 प्रतिशत की 25 
प्रतिशत या उससे नीचे रही जहां बोर्ड के 37 प्रतिशत सदस्यों ने उसकी 50 
प्रतिशत 75 प्रतिशत बैठकों में भाग लिया वही 3 प्रतिशत सदस्यों ने शत 
प्रतिशत बैठकों में उपस्थित 00 प्रतिशत रही वे सामान्यतः अध्यक्ष थे अथवा 
बोर्ड की राजनीति में उनके निकटतम साथी थे। 


प्रायः यह देखा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारम्भिक 
वर्षो की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति अच्छी रही और समय व्यतीत होने 
के साथ-साथ धीरे-धीरे कम होती चली गयी। इसका मुख्य कारण स्वतंत्रता 
आन्दोलन के परिणामस्वरूप लोगो में आई नई राजनीतिक चेतना और उत्साह 
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या दूसरा कारण अध्यक्ष का पद महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों के लिए विशेष 
आकर्षण की वस्तु बन गया था जो कि अपने समर्थक सदस्यों का एक बहुत 
बडा समूह सदा अपने चारो ओर एकत्रित रखते थे और बोर्ड की बैठकों में 
उनकी उपस्थिति सदैव सुनिश्चित किए रहते थे। स्थानीय स्तर पर अभिजनों 
के राजनीतिक व्यवहार तथा जनमत के परिवर्तनशील प्रवृत्ति को जानने के 
लिए स्थानीय नागरिकों के मतदान सम्बंधी व्यवहार उनकी राजनीतिक चेतना 
तथा स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार का परीक्षण किया 
जाना आवश्यक है। इस हेतु 50 मतदाताओं का बेतरतीब आधार पर 
साक्षात्कारा इस आशा से लिया गया है कि वे अपने विचारों और अपनी- 
अपनी बस्तियों की आम जनता की राय का सही प्रतिनिधित्व करेगे। 


तालिका-7-] 


मताधिकार के बारे में मतदाताओं की राजनीतिक चेतना 









क्या मतदाता अपने मताधिकार के प्रति | मतदाताओं की 
87 प्रतिशत 


कप 
उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इलाहाबाद के लोगो में उच्च 
राजनीतिक जागरूकता मौजूद है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक आम चुनावों 
के अनुभव ने उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बना दिया 
है । 
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तालिका-7-2 


वार्ड प्रतनिधि कितनी बार मतदाताओं के बीच गया है 












नगर | मतदाताओं की | मतदाताओं की सं0 जिनके पास वार्ड प्रतिनिधि गए थे। 
महापालिका | कुल संख्या | 
इलाहाबाद |. 5 3या उससे 4 से 6 बार 6से ; की कोई 


| कम बार | 


बार 
मम 


वार्ड प्रतिनिधि अधिसंख्यक मतदाताओ के पास कभी नहीं गए इससे 





यह ज्ञात होता है कि चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्र के 
बारे में सुगमता पूर्वक भूल जाते है। 


तालिका-7-3 
इलाहाबाद महानगर में मतदाताओं की दलगत सम्बद्धता 


पार्टी का नाम मतदाताओं की संख्या 











योग- 300 
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ऐसा प्रतीत होता है कि इलाहाबाद के लोग पर्याप्त शिक्षित और 
राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक है उनका 73 प्रतिशत से भी अधिक 
संख्या में किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध होना इसका स्पष्ट प्रमाण 
है। 
तालिका-7-4 


मतदाताओ की संख्या जिन्होने अपने वार्ड प्रतिनिधियों से मुलाकात की है 


कभी | ३3या 
नहीं | कम बार 


सम्भवतः वार्ड प्रतिनिधियों के मित्रों और समर्थकों का दायरा अल्पमत 
सीमित था जो क्षेत्रीय निर्वचिकों की ओर से किसी न किसी कार्य को लेकर 


उनसे सम्पर्क करते रहते थे। 












मतदाताओ 





नगर 





महापालिका 5 बार | कम बार | उत्तर 






| की कुल सं0 


तालिका-7-5 


मतदाताओ की संख्या जिन्होने बोर्ड की खुली बैठकों में भाग लिया है 


न ण 








नगर महापालिका मतदाताओ की कुल सं० | मतदाता जिन्होने बैठकों में 
जिनका साक्षात्कार लिया गया भाग लिया 

संख्या प्रतिशत. 

मिकाओ मैकका 


इलाहाबाद 300 |. 42 के 
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उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश लोग यह जानने की कभी 
चिन्ता नही करते कि उनकी नगर महापालिका क्‍या कर रही है? वे केवल 
चुनाव के समय अपना मत डाल देते है और उसके बाद सब कुछ भूल जाते 
है। वहां न तो मतदाताओं की ओर से और न ही वार्ड प्रतियोगिता की ओर 
से, एक दूसरे के साथ सम्पर्क बनाए रखने की कोई कोशिश की जाती है। यह 
मात्र एक संयोग भी हो सकता है किन्तु इससे नगर महापालिका कार्यो के प्रति 
सामान्य मतदाताओ की उदासीनता का मान होता है। 


तालिका-7-6 


वार्ड प्रतिनिधियों की नगर महापालिका समस्याओं की समझ के बारे में उनके 
मतदाताओ की राय 


मतदाताओ सर्वोतिम अच्छी 
की कुल 
संख्या जिनका | 
पालिका | साक्षात्कार 
लिया गया 
पुराने पुराने पुराने 
प्रति | प्रति | प्रति | प्रति | प्रति | प्रति | प्रति | 


ऐसा प्रतीत होता है कि वार्ड प्रतिनिधि औसत दर्जे के चरित्र वाले 
व्यक्ति थे और मतदाता उनसे पूरी तरह संतुष्ट थे। व्यक्तिगत सम्पक करने 
पर अनुभव हुआ कि शायद मतदाता किसी न किसी कारण से अपने 


प्रतिनिधियों के बारे में सही राय व्यक्त नही करना चाहते है। 
















| कह, 


मतदाता के प्रतिशत की सामान्य प्रकृति आम चुनावों की अपेक्षा नगर 
महापालिका चुनावों में अधिक स्पष्ट प्रतीत होती है। वार्ड प्रतिनिधियों के साथ 
विचार विमर्श में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लोग अपने मताधिकार का 
प्रयोग बहुधा जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, प्रत्याशी के व्यक्तित्व और 
वार्ड के प्रति उसके द्वारा की गयी सेवाओं के आधार पर करते है इसके 
अतिरिक्त बाहुबल और धनबल की भी आज के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका 
है। यही कारण है कि व्यवसायी वर्ग और धनी वर्ग का नगर महापालिका की 
सदस्यता पर सदा से एक अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। 


नगर महापालिका चुनाव शक्ति की महत्वाकांक्षा के आसपास केन्द्रित 
होते है। एक बार निर्वाचित हो जाने के बाद अधिकांश सदस्य अपने चुनाव 
क्षेत्रों से लगातार सम्पक बनाए रखने का प्रयास नहीं करते। वे अपनी स्थिति 
और प्रतिष्ठा का ज्यादातर उपयोग निहित स्वार्थों की पूर्ति अथवा अपने मित्रों 
और सम्बंधियों को किसी न किसी प्रकार से अनुग्रहीत करने के लिए होते है। 
यदि वे देखते है कि अध्यक्ष (नगर प्रमुख) उन्हें वाछित सुविधाएं दे पाने में 
असमर्थ है या फिर देने में जानबूझकर आनाकानी कर रहा है तो उसे वे 
सत्ता से उखाड़ फेकने का प्रयत्न करने लगते है। सदस्यों के कोई अपने 
सिद्धांत नही होते और न ही पूरा करने के लिए उनके पास कोई कार्यक्रम 
होते है किन्तु फिर भी उनकी यह इच्छा होती है कि अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए 
जो उनके हाथ में कठपुतली बन कर कार्य करे। वे बहुधा अवसरवादी होते है 
और विना किसी सिद्धांत के आसानी से अपना पक्ष परिवर्तित कर लेते हैं 
इलाहाबाद नगर महापालिका में नगर प्रमुख श्री श्यामाचरण गुप्त ऐसे ही 


अविश्वास प्रस्ताव के उदाहरण है। 
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हमारे नेतागण इस बात पर बल देते रहे है कि स्थानीय निकायों के 
चुनाव दलगत आधार पर नहीं होने चाहिए क्योकि स्थानीय निकायों में बहुत 
अधिक राजनीति प्रवेश कर गई है और स्थानीय अभिजनो का अधिकांश समय 
और शक्ति जनहित के कार्यों की अपेक्षा राजनीतिक सत्ता का खेल खेलने में 


व्यय हो जाता है। 


यह भी देखा गया है कि इलाहाबाद नगर महापालिका का अध्यक्ष पद 
जब-जब विरोधी दलों के हाथों में रहा प्रदेश और केन्द्र स्तर पर सत्तारूढ़ 
कांग्रेस पार्टी की सरकारों का रूख उनके प्रतिकूल रहा। चूकि स्थानीय चुनाव 
दलगत आधार पर नहीं लड़े गए थे, इसलिए सदस्यों की राजनीतिक सम्बद्धता 
की जानकारी उनके साथ व्यक्तिगत बातचीत करके ही प्राप्त की जा सकी थी। 
यद्यपि स्थानीय चुनाव दलगत आधार पर सम्पन्न नहीं हुए फिर भी स्थानीय 
राजनीति दलगत प्रभाव से मुक्त नही रह सकी। जो राजनीतिक दल प्रान्तीय 
और केन्द्रीय सरकारों पर काबिज थे, वे स्थानीय राजनीति को नजरंदाज नहीं 
कर पाए। उनके प्रति उनका दृष्टिकोण प्रायः पूर्वाग्रह युक्त होता है जो कि 
उन्हें बार-बार स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करने को प्रेरित करता रहता है। 


(घ) महानगरीय राजनीति और नगर महापालिका उपसमितियाँ 


4- उपसमितिययां एवं स्थानीय प्रशासन 


इलाहाबाद नगर महापालिका की उपसमितियाोँ उस समय अस्तित्व में 
आयीं थी जब उसका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता था और नागरिक कार्यो 
में जनता की भागीदारी नाममात्र की होती थी। इलाहाबाद नगर महापालिका में 
964 में चार उपसमितियाँ थी जो चार कमेटी में बैंटी थी और प्रत्येक कमेटी 


में तीन सदस्य थे। जिनमें श्री श्यामसुन्दर शर्मा, श्री गनपत शर्मा, महाराज 
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नारायण चढ़ढा, शराफत अली, सेहत बहादुर, सीताराम जायसवाल, कृष्ण चन्द्र 
बाजपेयी, अमरेश कुमार बनर्जी, बांके लाल, श्री चनद्र अब्दुल हलीम, बैजनाथ 
प्रसाद कुशवाहा के नाम विशेष उल्लेखनीय है। 2002 में इनकी सदस्य संख्या 
बढ़कर 46 हो गयी। बोर्ड के सदस्यों को इन समितियों के माध्यम से स्थानीय 
प्रशासन में भाग लेने तथा प्रशासकीय मसलों पर विस्तृत विचार विमर्श का 
अवसर मिलता है। इस व्यवस्था में अधिसंख्य लोगों को गहन चिन्तन एवं 
वार्तालाप के बाद सही निर्णय पर पहुचनें में सुगमता होती थी। 


समाज के विभिन्‍न हितों का प्रतिनिधित्व करने के कारण स्थानीय 
राजनीतिक अभिजनों को उनके माध्यम से नगर महापालिका के कार्यो जनता 
की भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है। समितियों विरोध पक्ष को 
न केवल नीतिनिर्धारण में भागीदारी की सुविधा उपलब्ध कराती है, वरन्‌ 
प्रशासन के निर्णयों में भी हिस्सा लेने का अवसर देती है। नगर महापालिका 
की कार्यपालिका का प्रशासकीय प्रमुख अधिशाषी अधिकारी होता है। समितियों 
के लिये उसकी भूमिका मार्गदर्शक, दार्शनिक, सहायक और मित्र की होती है। 
विभागों के विभिन्‍न विषयों को रेखांकित करके, वहीं सम्बन्धित समितियों के 
अध्यक्षों के पास प्रेषित करता है। वही उनपर अपनी विधिक राय एवं सन्दर्भ 
देता है। समितियों द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रक्रियात्मक कार्यवाही उसी के द्वारा 
पूरी की जाती है। उसके सचिवालय की सहायता से समितियां अपने कार्य को 
अधिक निपुणता और प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सफल होती है। किन्तु 
व्यवहार में स्थिति भिन्‍न रही है। समितियाँ अधिशाषी अधिकारी की भूमिका को 
अपने प्रभाव क्षेत्र का अतिकमण मानती है, और अधिशाषी अधिकारी 
समितियों की भूमिका को प्रशासन के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप मानते है। 


(0) 


समितियों के अध्यक्ष बोर्ड में बहुमत दल के प्रमुख नेता होते है। वे 
अपने विभाग की समितियों के सचिव के रुप में कार्य करते है। वे 
अपनी-अपनी समितियों की बैठकों में विभागीय प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य 
बना सकते है। वे ही विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर अन्तिम निर्णय 
देते है। किन्तु समितियों के अध्यक्षों को इस प्रकार का अधिकार देना श्रेयस्कर 
नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष अपनी समिति द्वारा निर्वाचित नहीं होता। कभी-कभी 
तो उसका उसमें बहुमत नहीं होता, क्योंकि पार्टी के उच्च नेतृत्व द्वारा 
मनोनीत होता है। ऐसे में कभी-कभी स्थिति नाजुक हो जाती है। 


विभागाध्यक्ष के कार्य बहुधा सम्बन्धित समिति की सफलता और 
असफलता के आधार पर बनते है। इसीलिये अधिकारी को भी उसे बिना शर्त 
अपना सहयोग देना चाहिये, और ऐसा वातावरण बनाने का यत्न करना 
चाहिये जिससे समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके। इलाहाबाद में 
कर्मचारीगण अपने-अपने कार्य संचालन के क्षेत्र में स्वतंत्रता के अभाव तथा 
दिन-प्रतिदिन के कामकाज में राजनीतिक दखलंदाजी की शिकायतें करते हुये 
अक्सर सुने जाते है। प्रत्येक समिति अपने-अपने विभाग पर, राजनीतिक 
मालिक की तरह रोब जमाती है। इसके अतिरिक्त समितियों के बाहुल्वय और 
उनकी बार-बार और लम्बी चलने वाली बैठकों के कारण भी कर्मचारियों का 
अधिकांश समय नष्ट हो जाता है। इसी लिये यह आवश्यक है कि समितियों 
के क्ियाकलापों को एक निश्चित सीमा तक सीमित कर दिया जाय। एक अच्छे 
कर्मचारी से उस स्थिति को बर्दास्त करने की अत्यधिक आशा नहीं करनी 
चाहिये, जिसमें उसे उपक्रम और उत्तरदायी की स्वतंत्रता न हो। साथ ही 
विभाग के प्रमुख को भी इतना स्वतंत्र नौकरशाह बनने की छूट नहीं दी जानी 


चाहिये कि वह मनमानी कर सके। 
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(2) उपसमितियाँ और राजनीतिक दल 


सभी राजनीतिक दल समितियों के लिये प्रत्याशी चयन के कार्य में तो विशेष 
दिलचस्पी लेते हैं किन्तु नगर के हितों की वृद्धि के लिये कार्य करने में बहुत कम रुचि 
दिखलाते हैं। उनके घोषणापत्नों में नगरमहापालिका मुदुदे प्रायः रहस्यात्मक ढंग से गायब 
मिलते है। यद्यपि कभी-कभी व्यक्तिगत प्रत्याशी तो स्थानीय विषयें के मुदृदा बनाकर चुनाव 
लड़ते हुये देखे गये है। किन्तु समान्य तौर पर महापालिका सदस्य महानगरीय राजनीति 
और स्थानीय प्रशासन से परे हटकर, राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों के नारों का राग 
अलापते रहते है। उन्होंने राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिये तो जेलें भरी है, किन्तु महापालिका 
उद्देश्यों के लिये आवाज तक उठाना पसन्द नहीं किया है। फिर भी राजनीतिक दलों के 
महत्व को कम करके आंकना उचित नहीं होगा। वे विभिन्‍न समितियों के क्रिया कलापों में 
समन्वय स्थापित करते है। उनकी नीतियों व कार्यक्रमों में सामंजस्य उत्पन्न करते है। तथा 
उनके पारस्परिक सम्बन्धों को विनियमित करने में कड़ी का कार्य करते है। 


(3) उपसमितियों और नगरमहापालिका बोर्ड 


इलाहाबाद की महानगरीय राजनीति में, कुछ मुट्ठीभर सदस्यों में विभिन्‍न समितियों 
की सदस्यता पर एकाधिकार बनाये रखने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इन समितियों की 
अपनी आख्यायें की विधिक मान्यता हेतु बोर्ड की स्वीकृति लेना आवश्यक है। इसमें 
कभी-कभी कठिनाई उत्पन्न होती देखीय गई है। यदि समिति में किसी ऐसे गुट का वर्चस्व 
है, जिसे बोर्ड के बहुमत प्राप्त गुट का समर्थन प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनेक 
बार आख्यायें, स्वयं के गुण दोषों के कारण नहीं, प्रत्युत प्रतिशोध की भावना के कारण 
अस्वीकृत होती है। कभी-कभी तो बोर्ड की बैठकों में इन आख्याओं के सारांश तक 
जानने की जहमत मोल नहीं ली जाती, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 

इलाहाबाद महानगरपालिका के इतिहास में बोर्ड का दृष्टिकोण इन समितियों की 


आख्याओं के प्रति अलग-अलग रहा है। ऐसा या तो इन आख्याओं की संख्या और 
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प्रकृति के कारण अथवा समितियों की स्वयं की रचना और उनके राजनीतिक स्वरुप के 
कारण था। सामान्यतः बोर्ड ने समितियों को एक निश्चित सीमा तक ही स्वायत्ता प्रदान 
की है। इलाहाबाद में आख्यायें जब बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रसुत्त की जाती थी, तो सदस्य 
उसके उस अंश की ही आलोचना करते थे, जिसमें उनकी रुचि होती थी। वे कभी-कभी 
उनमें आवश्यक संसोधन भी प्रस्तावित करते देखे गये है और पारित होने के बाद 
समितियों को उनके अनुसार कार्य करना पड़ा है। 


(च) महानगरीय राजनीति और नगर महापालिका नौकरशाही 


महापालिका बोर्ड एवं प्रशासनतंत्र 


इलाहाबाद नगरमहापालिका की अधिकाश शक्तियाँ स्वयं बोर्ड में और उसके द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों से युक्त उसकी उपसमितियों में निहित हैं वहाँ अध्यक्ष और अधिशाषी 
अधिकारी के सम्बन्धों में जटिलता का आ जाना स्वाभाविक है। इसके न केवल न 
प्रशासनकीय मामलों में निर्णय लेने में विलम्ब होती है वरन्‌ निर्णय लेने की सम्पूर्ण प्रक्रिया 
ही असामान्य रुप धारण कर लेती है। ऊपर से व्यक्तिगत हितों दबाव समूहों एवं अन्य 
वाहय कारकों की उपस्थिति भी स्थिति को जटिल से जटिलतर बनाने का कार्य करती है। 

दोनो पक्षों के सम्बन्ध समय-समय पर भिन्न-भिन्न रहे है। कभी ये सीहार्दपूर्ण रहे, 
तो तनाव, संघर्ष एवं अविश्वास से भरपूर जब उनके बीच सम्बन्ध अच्छे रहते थे, तब 
अधिशाषी अधिकारी अपनी बुद्धि, कौशल, अनुभव, ज्ञान और तर्कों के बल पर नीति 
निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करने में सफल हो जाते थे, किन्तु जब सम्बन्ध तनावपूर्ण 
होते थे, तो स्थिति भिन्‍न होती थी इसके अनेक कारण थे। बोर्ड के अधिकांश सदस्य कम 
पढ़ें-लिखें होते थे और अपनी भूमिका के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता था सत्ता के 
प्रति जागरुक होने के कारण वे किसी भी बात में और हर बात में नगरीय प्रशासन में 
हस्तक्षेप करते थे। उन्होंने कुछ महापालिका कर्मचारियों को अपना कृपापात्र बनाकर उन्हें 


हर तरह का संरक्षण प्रदान कर रखा था जिसके कारण नगरमहापालिका का स्पूर्ण 
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वातावरण विषाक्त हो गया था, बोर्ड के सदस्यों के यहाँ कुछ कर्मचारी उनसे अनुग्रह प्राप्त 
करने के उद्देश्य से हमेशा जाते थे, जिनके कारण अन्य कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव 
पड़ता था और सारे स्टाफ का उत्साह भंग होता प्रतीत होता था। 

यह एक सच्चाई है कि बोर्ड के सदस्यों को अपने-अपने कार्यो में पूर्ण दिलचस्पी 
होती थी। इसीलिये कार्यपालिका को इससे नाराज नहीं होना चाहिये और उन्हें सदस्यों से 
कोई सूचना भी नहीं छिपानी चाहिये। कभी-कभी सदस्यों को आवश्यक सूचना के अभाव 
तथा चातुर्य की कमी के कारण कुछ मामलों को लेकर कार्यपालिका के सामने जाना पड़ता 
है और प्रशासकीय तंत्र के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है। आखिरकार वे जनप्रतिनिधि है। 
अपने-अपने क्षेत्र की जनता के दुखदर्दों की सुनवाई वे नहीं करेगें तो और कौन करेगा। 
इसके लिये जब जनता कर्मचारियों से सीधे मिलकर अपनी समस्याये नहीं सुलझा पाते तो 
अपने प्रतिनिधियों की सहायता लेती है। इसीलिये सम्बन्धित कर्मचारियों को भी उनकी 
राजनीतिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिये, और उनके साथ यथास्थिति सहयोग करना 
चाहिये। दूसरी ओर निवचित प्रतिनिधियों को भी स्वीकार करना चाहिये कि 
नगरमहापालिका नौकरशाह उनके व्यक्तिगत नौकर नहीं है जिन्हें उनके प्रत्येक आदेश का 
इस लिये पालन करना अनिवार्य है क्योंकि नगर महा पीलिका उनको वचन देती है। यह 
बात निर्विवाद है कि नीति सम्बन्धी निर्णय बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों द्वारा लिये जाने 
चाहिये और अधिकारियों को इस हेतु उन्हें अपना सम्पूर्ण दक्ष ज्ञान और राजनीतिक 
अनुभव उन्हें उपलब्ध कराना चाहिये जिसकी सहायता से उन्हें नीति निर्धारण में सरलता 
हो। 

यह देखा गया है कि इलाहाबाद में नगर महापालिका कर्मचारी अपने स्वार्थपूर्ण 
उद्देश्यों की पूर्ति और अपने विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिये अक्सर 
बोर्ड के सदस्यों के घरों का चक्कर लगाते रहे है। ऐसा भी हुआ है कि कभी-कभी बोर्ड 
के सदस्यों ने अपनी दलगत राजनीति में कर्मचारियों को स्वयं घसीटने का प्रयत्न किया 


| 


है। इलाहाबाद में कुछ कर्मचारियों ने अपने आप को बोर्ड के सत्तारुढ़ गुट के साथ 
सम्बद्ध कर लिया था। जिसका दंड उन्हें बाद में प्रोन्नति के समय नुकसान उठाकर 
भुगतना पड़ा। कई बार तो कर्मचारियों को इसलिये निलम्बित होना पड़ा क्योंकि वह अपने 
स्वतंत्र विचार रखते और किसी राजनीतिक दबाव के समक्ष झुकने को तैयार नहीं होते। 
और कुछ कर्मचारी तो ऐसे थे जिनका बोर्ड के सदस्य से घरेलू सम्बन्ध होने के कारण 
बोर्ड की राजनीति में अध्यक्ष का विरोध करने के कारण निलम्बित होना पड़ा है। 

अध्यक्ष की दृष्टि में उनके कार्य अवांछनीय हो सकते है, किन्तु कानून की दृष्टि में 
उन्हें तब तक दण्डनीय अपनाध नहीं माना जा सकता, जब तक यह प्रमाणित न हो जाय 
कि उसने बोर्ड की दलगत राजनीति मे भाग लिया है, या फिर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा 
की है। उसे किसी अधिकारी की विरक्ति की पंसद या नापसंद के आधार पर दोषी नहीं 
ठहराया जा सकता। उन्हें विचार स्वतंत्रता का अधिकार है और अपने कर्मचारियों के हित 
में संघ की कार्यवाहियों में भी हिस्सा लेने की उन्हें छूट होनी चाहिये। उन्हें इस प्रकार 
दण्डित करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिये चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न 
हो। 

इलाहाबाद की महानगरीय राजनीति में यह बहुधा देखा गया है कि एक ओर 
कर्मचारी सदस्यों को अनुगृहित करने का प्रयास करते है और दूसरी ओर उनके कृपापात्र 
बनकर उनसे बहुत कुछ पाने की आशा करते है। सदस्य भी कर्मचारियों की यदि 
तरफदारी करते है तो बदलें में उन्हें अपनी दलगत राजनीति में प्रयोग करके उल्टें-सीथधें 
काम भी करवातें है इससे प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उस समय स्थिति बद 
से बदतर होती प्रतीत होती है, जब कर्मचारीगण किसी सदस्य के कृपापात्र होने के कारण 
अपने कार्य की उपेक्षा करते है और अपने पद का दुरप्रयोग करते है। यह देखा गया है 
कि कर्मचारी संघ अपने मॉँगों को लेकर संघर्ष करते है, और संवैधानिक तरीके से अपनी 


मॉंगे पूरी नहीं करवा पाते तो आन्दोलन का मार्ग अपनाते है। इलाहाबाद महा नगर 
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पालिका में सन्‌ 4962, 970 और 2002 की सफाई कर्मचारियों की सामुहिक हड़ताल ने 
नगर प्रशासन को अपनी मॉँगें मनवाने के लिये बाध्य किया है। इसी प्रकार सभी 
महापालिका कर्मचारियों की 969, 972, 4977 और 979 की प्रदेश स्तरीय सामूहिक 
हड़तालें उनकी अपेक्षाकृत स्वतंत्र कार्यप्रणाली का आभास देती है। इससे बोर्ड तथा उसके 
अध्यक्ष पर उनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और 
प्रशासन निष्पक्ष ढंग से जनहित में अपना कार्य कर सकेगा। 
नगरीय राजनीति और राज्य सरकार 

भारत में स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अनूटी रही है। 4882 के 
रिपन प्रस्ताव से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक का इसका इतिहास एक धीमी प्रक्रिया तथा 
पतनोन्मुख कदमों से भरा पड़ा है। सीमित मताधिकार, प्रशासन पर सरकारी वर्चस्व, 
सदस्यों के मनोनयन का प्राविधान तथा जिलाधिकारी की सर्वोच्च स्थिति आदि कुछ ऐसे 
उदाहरण है जिनके कारण स्थानीय स्वशासन की प्रगति अपने प्रारम्भिक अवस्था में बहुत 
धीमी रही बाद में द्वैदशासन काल में सामुदायिक निर्वाचन के प्रवेश के कारण स्थानीय 
सरकारों की राज्य सरकारों पर निर्भरता पर वृद्धि हुईं परन्तु स्थानीय स्वायत्तता के आने 
से स्थानीय सरकारों की आशा की एक नई किरण दिखलाई पड़ी जो कि 939 में द्वितीय 
महायुद्ध के प्रारम्भ हो जाने से पुनः अर्न्तध्यान हो गयी, क्योंकि अब केंद्र तथा प्रादेशिक 
सरकारों के सामने युद्ध की नई प्राथमिकतायें आ गयी थी। स्वाधीनता के आ जाने से 
लोगों के मन में एक नई आशा और आशा का संचार हुआ कि अब देश में 
लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। और स्थानीय सरकारों की आत्मनिर्भरता और 
पूर्णशाषी स्वायत्तशाषी बनाकर उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल किया 
जायेगा यद्यपि स्थानीय लोगो को नगरीय प्रशासन में शामिल करके उन्हें उत्तरदायी तो 
बनाने का प्रयास तो किया गया, किन्तु स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर 


बनाने का अवसर नहीं दिया गया जिसके कारण वे राज्य सरकार पर सत्ता और अनुदान 


की प्राप्ति के लिये बराबर बने रहे, यहाँ तक कि उन्हें नये कर लगाने के लिये राज्य 
सरकार की स्वीकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। 

भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रिटिश 
शासकों का भारतीयों पर विश्वास नहीं था। इसलियें इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिये जहाँ 
भी वे स्थानीय स्वशासन देने को बाध्य हुये उसे पूरी तरह से अक्षम बना कर ही देने की 
व्यवस्था को। किन्तु किसी ने यह आशा नहीं की थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी 
अपनी कांग्रेस सरकार उन तमाम प्रतिबंधों और रुकावटों को बनायें रखेगी जिनको समाप्त 
करने का उनके नेताओं ने कभी बढ़-चढ़कर लोगों को आश्वासन दिया था। नगर पालिका 
की शक्तियों में कोई वृद्धि नही की गई। एक भी अलोकतांत्रिक प्राविधन समाप्त नहीं 
किया गया। ऊपर से अनेक बिन्दुओं को आक्ट्राय से मुक्त करके न केवल उन्हें अधिक 
कमजोर बनाने का प्रयत्न किया गया, वरन्‌ अन्ततः आक्ट्राय को ही पूरी तरह समाप्त 
करके उन्हें पूर्णतया मृतप्राय बना दिया गया। 

यह निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारों की स्थानीय लोगों पर 
कभी भरोसा नहीं किया। उनका कहना था कि वयस्क मताधिकार के निहितार्थों, लोगों में 
लोकतांत्रिक भावना और राजनीतिक परिवक्वता के अभाव और लोकतांत्रिक प्रक्निया में 
जाति धर्म एवं अन्य अवांछनीय तत्वों के प्रवेश के कारण स्थानीय सरकारों को दी जाने 
वाली स्वायत्ता का गलत उद्देश्य के लिये उपयोग होने लगा था इसलिये बोर्डो का 
निलम्बन का अधिकार राज्य सरकारों के हाथों में सुरक्षित रखना आवश्यक हो गया था 
ताकि उसका प्रयोग उस समय किया जा सके जब बोर्ड अपने कार्यों के प्रति उदासीन हो 
जाये अथवा अपने अधिकारों का दुरपयोग करने लगे। 

स्थानीय निकायों और अधिकार न देने, और उनके अधिकारों में आगे 

और कटौती करने के पक्ष में जो एक अत्यन्त भयावह तर्क दिया जाता है वह है इन 
संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी की प्रवृत्ति। इसका निहितार्थ यह है कि स्थानीय सरकार चूँकि 


नगरीय प्रशासन के संचालन में अक्षम है, इसीलिये उन्हें निलम्वित करके शासन 
नौकरशाहों के सुरक्षित और सक्षम हाथों में सौंपा जा सकता है। यदि यह तर्क स्थानीय 
सरकारों के बारे में सही हो सकता है तो इसे प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय सरकारों के बारे में 
भी सही माना जाना चाहिये। क्योंकि स्थानीय स्तर और उच्च स्तर की सरकारों को 
चलाने वाले लोग तो वही है यदि एक स्थान पर वे अक्षम और अयोग्य साबित होते है 
तो अन्य स्थानों पर वे सक्षम और योग्य कैसे हो सकते है। 

ब्रिटिश शासकों ने भी भारतीयों की अयोग्यता का तर्क देकर, स्थानीय 
स्वशासन के विकास की प्रक्रिया को अवरुछ करने का प्रयास किया था। ऐसा तर्क तो 
निरंकुश सरकारों के लिये ही शोभा देता है लोकतांत्रिक और जनप्रिय सरकारों के लिये 
नहीं। जिस गुटबंदी के तक पर स्थानीय सरकारों के निलम्बन को न्यायसंगत ठहराया गया 
है, क्या राज्य विधान सभायें और संसद उससे मुक्त है ? क्या इस आधार पर उन्हें 
समाप्त करना अथवा उनके अधिकारों में कटौती किया जाना उचित होगा ? क्‍या इस 
गुटबंदी के लिये जनता को भी दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं होगा ? यदि स्थानीय 
निकायों के चुनाव नियमित रुप से समय पर होते रहे तो जनता भ्रष्ट और अवांछनीय 
तत्वों को निकालकर बारह कर सकती है। इलाहाबाद की नगरीय राजनीति के अध्ययन से 
स्पष्ट है कि उसकी अधिकांश गुटबंदी शासक दल की गुटबाजी के कारण है, जिसमें 
निहित स्वार्थों वाले गुट सदैव सक्रिय रहते है। स्थिति उस समय बद से बदतर हो जाती 
है जब राज्य सरकार शासक दल को अथवा उसके किसी गुट विशेष को, जिसका बोर्ड में 
बहुमत नहीं होता, सहायता पहुँचाने के लिये स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करती है। 
इसलिये गुटबाजी का हल प्रजातंत्र की कटौती में नहीं वरन्‌ इन संस्थाओं को और अधिक 
शक्तिशाली बनाये जाने और लोगों को विश्वास करने में है। स्थानीय निकायों के चुनाव 
विनियमित करके दलबन्दी की बुराईयों को बहुत कुछ कम किया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त बोर्ड के निलम्बन को चुनाव स्थगन का अधिकार राज्य सरकारों के हाथों से 


लेकर राज्य विधान मंडल को सौप कर इस प्रक्रिया को और अधिक लोकतांत्रिक वनाया 
जा सकता है। स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी निर्वाचित बोर्डों से लेकर नौकरशाही को 
सौंपना घोर आपत्तिजनक है। ऐसी प्रथा विदेशों में किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रचलित 
नहीं है। बोर्ड के दमन का तात्पर्य लोगों के स्वशासन के अधिकार का दमन है। चूँकि 
स्थानीय सरकारें उतना ही प्रतिनिधियात्मक और लोकतांत्रिक है जितना कि राज्य के 
विधान मण्डल और केच्रीय संसद, इसीलिये राज्य सरकार का उद्देश्य उनका सुधार होना 
चाहिये। उनमें दोष ढूढना या उन्हें मृत्यु दंड देना नहीं। बोर्ड का प्रत्येक निलम्बन स्वयं में 
उत्तरदायी स्थानीय स्वशासन के लक्ष्य में एक अवरोध है, इससे यथाशक्ति बचा जाना 
चाहिये। रुरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी ने भी यही कहा है कि इन उपायों को बहुत कम 
प्रयोग में लाया जाना चाहिये। इसे रोग के एक कठोर एवं तत्कालिक इजाल के रुप में ही 
प्रयोग डकिया जाना चाहिये। इससे नगर पालिकाओं से निपटने के लिये रोजमर्रा का 
हथियार नहीं बनाया जाना चाहिये। कभी-कभी ऐसी कार्यवाही राजनीति से प्रेरित होती है। 
उन बॉ के विरुद्ध सत्तारुढ़ दल के हितों के सुरक्षा का प्रश्न निहित है कोई कार्यवाही 
नहीं होती है। भले ही उनका प्रशासन उन बोर्ड से अपेक्षाकृत निम्नस्तर का हो जिनका 
निलम्बन पहले ही किया जा चुका है। कभी-कभी बोर्डों को जानबूझकर लम्बें समय तक 
अनावश्यक रुप से निलम्बित रखा जाता है और संत्तारुढ़ दल के हितों के अनुरुप उनके 
चुनाव अनिश्चित काल तक स्थगित रखे जाते है। चूँकि यह एक अत्यन्त कठोर कदम है, 
इसीलिये इसे उस विधानमण्डल की छानबीन के लिये खुला रखा जाना चाहिये जिसने 
म्यूनिसिपल अधिनियम का निर्माण किया है। इसी प्रकार निलम्बन कि अवधि बढ़ाने का 
प्रस्ताव भी अनुमोदन के लिये विधान मण्डल के सामने लाया जाना चाहिये। 

राज्य सरकार को बोर्ड पर विश्वास करना चाहिये, और उसे और अधिक 


कार्यकुशल और आत्मनिर्भर बनाने में उसकी सहायता करना चाहिये। सरकार की नियंत्रण 
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को प्रकृति दमनात्मक न होकर सकारात्मक होनी चाहिये। जिससे उसका कार्य परामर्श, 
सुझाव और मार्गदर्शन का होना चाहिये। 
राजनीतिक अभिजन एवं जनसहभागिता 

किसी भी सरकार की सफलता इस बात से आंकी जाती है कि वहाँ की जनता 
अपने शासन को तंत्र को कहाँ तक समझती है उसके कार्य में कितनी रुचि लेती है और 
उन्हें कितना समर्थन देती है। नगरीय सरकार का प्रभावी संचालन, स्वास्थ्य, जनमत और 
व्यापक जनसहभागिता पर निर्भर करती है। इलाहाबाद की स्थानीय सरकारों की क्षमता 
और उपयोगिता का स्तर वहाँ तक कभी नहीं पहुँचा है जहाँ आप विकसित देश पहुँच 
चुके है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ के अधिसंख्यक लोग उसके संचालन विधि से 
अनिभिनज्न है और उसके कार्यो के प्रति उदासीन है कदाचित इस क्षेत्र में प्रसार-प्रसार के 
साधनों का अभाव इसके लिये उत्तरदायी रहा है। नागरिकों के स्थानीय सरकारों में 
विश्वास की कमी देखी गयी है। उसमें जनवादी प्रकृति के अर्छध शहरीकृत प्रतिनिधित्व के 
उदय ने नगर के अभिजात्यवर्ग, व्यापारीवर्ग, सफेदपोश सम्भ्रान्त जन समुदाय को नगरीय 
राजनीति से धीरे-धीरे अपने आप को पृथक कर लेने के लिए बाध्य कर दिया है। जिसके 
कारण उसके अपने संसाधन बढ़ाने के प्रयास को गम्भीर आघात पहुँचा है। 

समाज का उच्च वर्ग स्थानीय सरकारों की आय में वृद्धि हेतु सर्वाधिक योगदान 
करता है। और उससे न्यूनतम न्याय की मांग करता है। जबकि निम्न वर्ग निम्नतम 
योगदान करता है। और अधिकतम न्याय की मांग करता है। यह वर्ग कम मून्यांकन 
चाहता है। और करों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब करता है। इसके अतिरिक्त उसके 
प्रति राज्य सरकारों का संकालो दृष्टिकोण उसके कर्मचारियों की अकर्मण्यता और 
भ्रष्टाचार तथा स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की उनके साथ सांठ गांठ शहरी जनता के 


दुख: दर्द स्थानीय सरकारों की दयनीय स्थिति का प्रमुख कारण है। 
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इलाहाबाद को नगरीय राजनीति में जन सहभागिता अधिक उत्साह जनक नहीं है। 
लोगों में स्थानीय प्रशासन के प्रति रूचि का अभाव है। वे उसपर गर्व अनुभव नहीं करते। 
हाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वयस्क मताधिकार लागू होने से स्थानीय सरकारों के लोकतंत्र 
करण में अवश्य मदद मिली है। और आम जनता में उनके कार्यो के प्रति रूचि एवं 


उत्साह देखा गया है। इससे भले ही समाज का उच्च वर्ग धीरे धीरे विमुख होता गया हो। 


स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता बाद के राजनीति अभिजनों का 
तुलनात्मक विश्लेषण :- 

स्वतंत्रता पूर्व काल के स्थानीय राजनीति अभिजन स्वभाव से अभिजात वर्गीय 
रूढ़िवादी और ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। वे उच्च सामाजिक रूतबे वाले अति 
प्रतिष्ठित लोग होते थे उनका सम्बन्ध प्रायः समाज के कुलीन वर्गों से था वे सच्चरित्र, 
ईमानदार तथा निश्पक्ष होते थे। उन्हें जो भी सीमित अधिकार प्राप्त थे उसके अन्तर्गत वे 
अपना कार्य कठोर परिश्रम, तत्परता एवं लगन के साथ पूरा करने का प्रयन्त करते थे। 
वे समाज के उच्च वर्ग, जमींदार घरानों तथा रुतबेंदार परिवारों का प्रतिनिधित्व अब भी 
करते थे। वे कलेक्टर के मुलाकातियों, ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान लोगों तथा 
सच्चरित्र, ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों मे से चयनित किये जाते थे और हर 
प्रकार के भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद संरक्षणवादी नीति के विरोधी होते थे। 492 के बाद 
के काल में राजनीतिक अभिजनों का मूल चरित्र वही रहा किन्तु उनके व्यवहार में 
परिवर्तन के लक्षण अवश्य प्रकट हुये। वे अब भी निःसन्देह समाज के सामंतवादी, 
पुँजीवादी, कुलीन, उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे किन्तु व्यवहार में वे रुढ़िवादी 
अभिजात्यवर्गीय एवं ब्रिटिश राज्य के भक्त न होकर प्रगतिशील देशभक्त और अपने 
दृष्टिकोण में राजनीतिक हो गये थे। उनका लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में कुछ योगदान 
करना होता था। वे प्रायः समाज सके उच्च सम्पन्न एवं व्यवसायी वर्ग से आते थे। जिनमें 


वकील, व्यापारी तथा ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग शामिल होते थे। उनमें पूर्व की 
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सच्चरित्रता और ईमानदारी का स्थान भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ने ले लिया था। 
इसके बावजूद उनका मूल चरित्र वही बना रहा। अब भी वे नगर की कुछ अग्रणी 
जातियों के अग्रणी परिवारों से आते थे। परिवर्तन की जो प्रवृत्ति 492 के बाद देखने में 
आयी थी, वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में धीरे-धीरे अधिक सशक्त होती चली 
गयी और अन्तोगत्वा बोर्ड में पूँजीवादी और सामंतवादी तत्वों का वर्चस्व पूर्णतया समाप्त 
हो गया और उसके स्थान पर धीरे-धीरे जो प्रायः निम्न आय वर्ग से सम्बन्धित होते थे 
का वर्चस्व बढ़ने लगा। बोर्ड का स्वरुप जो पूर्व में अभिजात्यवर्गीय एवं रुढ़िवादी हुआ 
करता था अब लोकतांत्रिक और प्रगतिशील हो गया था। स्थानीय राजनीतिक ब्रिटिश राज्य 
के भक्त न होकर अब राष्ट्रभक्त हो गये थे किन्तु समय गुजरने के साथ-साथ उन पर 
भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, जाति एवं धर्म आदि का प्रभाव हावी होने लगा था। उनमें 
आय इस परिवर्तन के अनेक कारण थे। प्रथम वयस्क मताधिकार अपनायें जाने से 
जनसामान्य को नगरीय राजनीति में सहभागिता प्राप्त हुई और समाज में उनके बहुसंख्यक 
होने के कारण जब स्थानीय राजनीति में उनका वर्चस्व बढ़ा तो अल्पसंख्यक अभिजात्य 
वर्ग के सामने उससे अलग हो जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रहा। द्वितीय 
दल प्रणाली के विकास तथा बार-बार आम चुनाव होने से आम जनता में एक नवीन 
राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ जिसके कारण स्थानीय राजनीति में उनकी सहभागिता 
का बढ़ना जोर शोर से प्रारम्भ हो गया। और तृतीय उच्च स्तर पर सरकारों के 
लोकतांत्रिक होने से स्थानीय सरकारों में भी जनतांत्रिक तत्वों को प्रोत्साहन मिला, जिसके 
कारण अभिजात्यवर्गीय के तत्व धीरें-धीरें नगरीय राजनीति में उदासीन होते चले गये। 
जहाँ तक स्वतंत्रतापूर्व और स्वतंत्रता बाद के स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की 
सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठिभूमि का प्रश्न है दोनो को हम एक दूसरे से पूर्णतया भिन्‍न 
पाते है। स्वतंत्रता पूर्व काल के अभिजन जहाँ बड़ें-बडें जर्मीदार, सामनन्‍त तथा उच्च 
आग वर्ग से सम्बन्धित होते थे, वहाँ आज के अभिजन छोटें-छोटें वकील, अध्यापक, 
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दुकानदार तथा निम्न आय वर्ग के लोग होते है। उनका सामाजिक रुतबा तथा हैसियत 
उल्लेखनीय नहीं होता। वे स्वतंत्रतापूर्व काल के अभिजनों की भाति कूलीन एवं सवर्ण 
जातियों से नहीं होते वे अब अधिकांशत पिछड़ी एवं दलित जातियों से ही आते है। 
उनका राजनीतिक पद अब वयस्क मताधिकार लागू होने के कारण उनकी संख्या बल में 
पर्याप्त वृद्धि हुई है जहाँ पूर्व में वे उच्च वर्ग के अग्रणी परिवारों के विरुद्ध चुनाव लड़ने 
का साहस तक नहीं जुटा पाते थे, आज बदले हुये राजनीतिक परिदृश्य में स्थिति यह है 
कि उच्च वर्ग के कुलीन लोग ही उनके विरुद्ध ही वैसा कार्य करने का साहस नहीं कर 
पा रहे है। स्वतंत्रतापूर्व काल में देश के सामने एक ही लक्ष्य होता था देश की आजादी। 
इस हेतु भिन्‍न-भिन्‍न विचार वाले लोग अखिल भारतीय कांग्रेस के एक ही इन्हें तले 
एकत्र होकर ब्रिट्रिश राज्य का अंत करने को कटिबद्ध रहे। उस समय देश में दल प्रणाली 
विकसित न हो पाने का यही प्रमुख कारण था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्थानीय 
दलों की बाढ़ सी आ गयी। साथ ही अनेक क्षेत्रीय दलों का भी विकास हुआ। जैसे 
डी0एम0के0, अन्ना डी0एम0के0, तेलगुदेशमु, असम गण परिषद, अकाली दल और 
समाजवादी पार्टी आदि। इन्होने क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व तोड़ने मे सफलता 
अवश्य अर्जित की। किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर उनका कोई सशक्त विकल्प प्रस्तुत करने में 
असमर्थ रहे। परिणामस्वरुप देश में द्विदलीय शासन प्रणाली का विकास नहीं हो सका। 
977 में जनता पार्टी के अस्तित्व में आने से इसके लिये आशा की एक नई किरण 
अवश्य परिलक्षित हुई किन्तु वह भी उसके विघटन के बाद तुरन्त विलीन हो गई। आज 
भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का विकल्प बन कर अवश्य सामने आयी है और उसने 
विगत संसदीय चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा अनुसार सफलता भी अर्जित की है। जहाँ तक 
स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की नगरीय राजनीति में भूमिका का प्रश्न है 492। तक 
तस्वीर का कोई स्पष्ट रुप सामने नहीं आ पाया था। तब तक नगरीय प्रशासन सरकारी 
वर्चस्व के पूर्ण शिकंजे में था। जनसामान्य के लिये उसमें प्रवेश कर पाना सम्भव नहीं था। 
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स्थानीय राजनीति में समाज के सामंतवादी, रुढ़िवादी ब्रिटिश राज्यभक्त के लोगों का ही 
बोलबाला था। 492 के बाद से राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन के कुछ लक्षण अवश्य 
प्रकट हुये। वही परिवार जो पूर्व में ब्रिटिश शासन की प्रशंसा और चाटुकारिता में 
रात-दिन संलग्न रहते थे अब देश की स्वतंत्रता आन्दोलन में रुचि लेने वालों में अग्रणी 
हो गये और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम व नीतियों के साथ सहयोग करने लगे 
थे जनसाधारण में भी स्थानीय राजनीति के प्रति लगाव बढ़ने लगा था अब वे उसमें 
खुलकर भाग लेने लगे थे और कांग्रेस पार्टी के दिशानिर्देश में देश की आजादी के लिये 
कार्य करने को तैयार हो गये थे। उन्होंने खुलकर कांग्रेस पार्टी और उसके उद्देश्यों के 
प्रति आस्था रखना उसके कार्यक्रम एवं गतिविधियों में बढ़चढ़ कर भाग लेना प्रारम्भ कर 
दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ समय तक तो राजनीतिक परिदृश्य राजनीति के 
वर्तमान दोषों से मुक्त रहा किन्तु जैसे-जैसे प्राचीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेस का 
प्रतिष्ठित नेतृत्व कमजोर होता गया राजनीति पर उन लोगों का वर्चस्व बढ़ता गया जो यह 
जानते भी नहीं थे देश के लिये कुर्बानी क्या चीज होती है। ऐसे लोगों से यह आशा 
करना व्यर्थ था कि वे देश की स्वतंत्रता को, जिसे लाखों लोगों ने अपना खून-पसीना 
बहाकर और हर तरह की कुर्बानी देकर प्राप्त किया था। अपने पूर्वजों के आर्दशों पर 
चलते हुये अक्षुण्य बनाये रखने में समर्थ होगें। आज जिस प्रकार की अनैतिकता, 
भ्रष्टाचार और तिकड़म की राजनीति का बोलबाला है उससे तो नहीं लगता कि स्थिति में 
शीघ्र कोई सुधार आने वाला है। 

आज की राजनीति का तेजी से हो रहा अपराधीकरण और अपराधियों का 
राजनीतिकरण, धर्म और जातियता का राजनीति में प्रवेश तथा चुनाव में धनबल, बाहुबल 
और संख्यात्मक बल का बढ़ता वर्चस्व, भारतीय लोकतंत्र तथा स्थानीय राजनीति के लिये 
शुभ नहीं है। सदी के अंत के नगर महा पालिका चुनाव में एक बड़ी संख्या में अपराधी 
तत्वों की सफलता, नगरीय प्रशासन के लिये खतरे की घंटी कही जा सकती है। यदि 


[69 


आने वाले वर्षों में वर्तमान राजनीति की इन दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं पाया गया 
तो नगरीय प्रशासन और स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की कार्य प्रणाली पर विशेष प्रभाव 
पड़ेगा। आज सम्पूर्ण देश के सामने चरित्र का संकट उपस्थित है। उच्चस्तर पर 
धोखाधड़ी, घोटालें और भ्रष्टाचार में आये सैलाब ने हमारे लोकतंत्र को झकझोर कर रख 
दिया है। न्यायिक संक्रियता, चुनाव आयोग के ईमानदार प्रयासों तथा उन्हें मिल रहे जन 
सहयोग के कारण स्थिति में कुछ सुधार अवश्य परिलक्षित हुआ है। किन्तु मात्र इतने से 
काम चलने वाला नहीं है। जब तक समस्त राष्ट्रीय दलों शीर्ष नेतृत्व के सोच में बदलाव 
नहीं आता। देश का बुद्धिजीवी वर्ग अपनी उदासीनता त्यागकर राजनीति में अभिरुचि लेना 
प्रारम्भ नहीं करता, और जन-जन तक राजनीतिक चेतना का प्रसार नहीं होता, राजनीति 
की इन विकृतियों से निजात मिलना दुष्कर है। स्थानीय अभिजन राजनीति भी आज 
राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव से मुक्त नहीं है। म्यूनिसिपल प्रशासन में पर्याप्त भ्रष्टाचार, 
सदस्यों की परस्पर गुटबाजी, अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावों की राजनीति, राज्य 
सरकारों का स्थानीय सरकारों के कार्यो में अनुचित हस्तक्षेप म्यूनिसिपल कार्यों के प्रति 
जन सामान्य के प्रति उदासीनता तथा महापालिका चुनाव में धर्म, जातियता, धनबल, 
बाहुबल के प्रवेश आदि ने स्थानीय राजनीति को प्रदुषित कर दिया और स्थानीय 
राजनीतिक अभिजनों के कार्यों को अधिक कठिन बना दिया। 

स्वतंत्रतापूर्व काल की भौति सच्चरित्र, ईमानदार और कर्मठ न तो आज स्थानीय 
राजनीतिक अभिजन है न ही उस काल जैसी निर्मल राजनीति। चरित्र का संकट राजनीति 
की विकृतियाँ और स्थानीयता का बोध उनकी अपनी सीमायें है राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव 
में रहते हुये भी नगरीय राजनीति की प्रकृति, दिशा और कार्यप्रणाली उससे थोड़ा भिन्‍नता 
लिये रहती है। वर्तमान अध्ययन में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर इलाहाबाद की 


स्थानीय राजनीति का अनुभवमूलक अध्ययन करने का प्रयास किया जायेगा। 
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इलाहाबाद के सम्बन्ध में स्थानीय दल जो सामान्य रुप से स्थानीय चुनाव में 
अत्यन्त सक्रिय परिलक्षित होते थे, वास्तव में वे दल न होकर मात्र एक गुट होते थे, 
जिनका न तो अपना कोई सामान्य कार्यक्रम था और न ही अपना कोई कोष या 
राजनीतिक संगठन। उनका अपना कोई सिद्धान्त नहीं था, यदि उनका कोई सिद्धान्त था 
भी तो वह था परस्पर आदान और प्रदान का सिद्धान्त जो कोष वे व्यय करते थे वह 
मुख्य रुप से गुट के नेता का व्यक्गित कोष होता था, और संगठन जो उनके पास होता 
था वो वास्तव में गुट के नेता का व्यक्तिगत संगठन होता था। 

चुनाव के मामलों में यह देखा गया है कि प्रत्येक वार्ड के चुनाव की स्थिति 
अलग-अलग थी। प्रत्याशी का स्वयं अपने वार्ड से मतलब होता था और दूसरे वार्ड की 
चुनावी गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं होता था, किन्तु जब बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव 
सार्वभीमिक मतों का अधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रुप से जनता द्वारा किया जाता था, 
तो स्थिति बदल जाती थी। वह सभी बोर्डों का नेतृत्व अपने हाथ में लेता था, और 
अलग-अलग बोर्डों में सक्रिय, विभिन्‍न गुटों के कियाकलापों के बीच परस्पर समन्वय 
करता कि भूमिका निभाने लगता था। 
इलाहाबाद के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने नगर की समस्याओं तथा नागरिको के 
हित संवर्द्धन में कोई रुचि नहीं ली। स्थानीय मुदूदे प्रायः उनके चुनाव पत्रों में अनुपस्थिति 
रहे। हा, स्थानीय प्रत्याशी अवश्य कभी-कभी स्थानीय मुद॒दों पर चुनाव लड़ते देखे गये, 
किन्तु नगर महापालिकायें सामान्य तौर पर राष्ट्रीय और प्रादेशिक नारों को ही प्रतिनिधित्व 
करती थी। जिनका वास्तव में स्थानीय राजनीति से सीधा लेना-देना नहीं था। स्थानीय. 
राजनीतिक अभिजन आश्चर्य ढंग से राष्ट्रीय और प्रादेशिक उद्देश्यों के लिये अनेक बार 30 
अपनी गिरफ्तारियाँ भी देते हुये देखे गये, किन्तु उनमें से किसी ने स्थानीय उद्देश्यों की 
प्राप्ति हेतु कभी किन्हीं राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया। यह भी देखने में आया 
है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने स्थानीय चुनावों के लिये अपने दल की प्रत्याशी चयन 
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में विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की। वे प्रायः स्थानीय राजनीति में बहुत कम दिलचस्पी लेते 
हुये देखे गये। इसका प्रमुख कारण महापालिका चुनाव में प्रभावशाली स्थानीय प्रत्याशियों 
के विरुद्ध उनका ज्यादातर निष्प्रभावी होना था, किन्तु जब-जब सर्वसाधारण द्वारा 
नगरमहापालिका अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ तब इन राजनीतिक दलों ने स्थानीय 
चुनावों में खुलकर दिलचस्पी ली। इसके पीछे उनका लक्ष्य स्थानीय राजनीति पर आधीपत्य 
स्थापित करना था। ऐसे अवसरों उन्होने न केवल अध्यक्ष पद हेतु अपने प्रत्याशी खड़े 
किये वरन्‌ उन्हे विजयी बनाने हेतु जी तोड़कर प्रयास भी किया। 

इलाहाबाद में नगरीय राजनीति की कार्यशैली यह प्रदर्शित करती है कि वहाँ के 
राजनीतिक दलों में गुटबाजी और गुटों में परस्पर प्रतिद्दन्दिता की सामान्य प्रवृत्ति हमेशा 
से विद्यमान रही है। और आज यह देश की स्थानीय राजनीति की एक सर्दभीमनिक एवं 
स्थायी विशेषता बन रही है। स्वतंत्र भारत में इलाहाबाद की महानगरीय राजनीति का 
इतिहास राजनीतिक दलों के विभिन्‍न आन्तरिक गुटों के बीच परस्पर कटुता और संघर्ष 
का इतिहास रहा है। 

जब बोर्ड में एक ही समय में चार या पाँच गुटों का अस्तित्व होता था तो अकेले 
एक गुट का सत्ता में आ पाना सम्भव नहीं होता था। ऐसी स्थिति में अनेक गुट आपस 
में मिलकर गठजोड़ करते थे, और एक राजनीतिक गठबंधन के माध्यम से सत्तासीन होते 
थे। इन गठबंधनों के टूटने से ही अध्यक्ष पद में ही अस्थिरता उत्पन्न होती थी और कुछ 
लोगों ने साधारण बहुमत द्वारा अध्यक्ष को हटाने के लिये प्राविधान को इसको अस्थिरता 
का वास्तविक कारण मानते हुये उसके स्थान पर 2/3 बहुमत के प्रस्ताव का सुझाव दिया 
था किन्तु इससे स्थिति में कोई सुधार आने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि अस्थिरता का 
मुख्य कारण गठबंधनों का टूटना है स्वतः अधिनियम के प्राविधान नहीं। चूँकि बोर्ड में 
सदस्यों और गुटों के अपने-अपने निहित स्वार्थ होते थे इसीलिये उनकी पूर्ति के लिये वे 
सदैव प्रयत्नशील रहते है, और अध्यक्ष की उपर निरन्तर दबाव डालते रहते है। और जब 
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वह उन्हें पूरा नहीं करता तो उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाकर दबाव की 
राजनीति का दूषित खेल खेलने लगते है। 

अब यह देखने की आवश्यकता है कि गुटबन्दी के क्या कारण थे ? और उसके 
क्या परिणाम हुये। कुछ लोगों ने इसका मुख्य कारण इलाहाबाद की दलगत राजनीति को 
माना है। उनके अनुसार राजनीतिक दलों ने दलगत हितों को, सार्वजनिक हितों से सदैव 
अधिक महत्व दिया है। बोर्ड ने सदस्यगण दलगत आधार पर मतदान करते है, मामलों के 
गुण-दोषों के आधार पर नहीं। उनका कहना है कि सारी बुराईयों की जड़ दलगत 
राजनीति है। 

किन्तु नगरीय राजनीति में गुटबाजी का आधारभूत कारण दलगत राजनीति नहीं 
है। यह देखा गया है कि इलाहाबाद की महानगरीय राजनीति प्रायः परस्पर गुटबाजी और 
गुटप्रतिस्पर्दां की शिकार रही है। जिसके परिणामस्वरुप कभी-कभी नगर महा पालिका 
उपाध्यक्षों और उपसमितियों के चुनाव तक नहीं कराये जा सके। किन्तु इसका सारा दोष 
दलगत राजनीति को देना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि बोर्ड 
में गुटबन्दी एवं अनेक दलों के अस्तित्व के बावजूद उसके अधिकांश प्रस्ताव सर्वसम्मति से 
पारित होते रहे है। जिससे स्पष्ट है कि नगरीय प्रशासन एवं बोर्ड की राजनीति में दलगत 
राजनीति कभी बाधन नहीं रही। साथ ही इलाहाबाद नगर महापालिका पर यद्यपि 
अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा, फिर भी उपाध्यक्षों और उपसमितियों के 
चुनावों में सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहा दलबन्दी कभी उनके सर्वसम्मत 
चुनाव मे बाधक नहीं बनी। अतः नगरीय राजनीति में कुप्रशासन के लिये अकेले दल 
राजनीति को दोषी ठहराना उचित नहीं है। 

इलाहाबाद की महानगरीय राजनीति में यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि शासक 
दल अर्थात कांग्रेस में गुटबन्दी का मुख्य कारण उसके नेताओं ने संरक्षण की शक्ति को 
अपने नियंत्रण में बनाये रखने की प्रव॒त्ति रही है उनके बीच विद्यमान प्रतिद्वन्दिता नगरीय 
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राजनीति में गुटबन्दी का आधारभूत कारण रही है कुछ लोगों ने इस गुटवन्दी के लिये 
स्वयं जनता को दोषी माना है किन्तु यह कहना भी उचित नहीं है क्योंकि इलाहाबाद में 
महानगरीय चुनाव बहुधा एक लम्बें अन्तराल के बाद होते रहे है। यदि वे प्रत्येक चार या 
पॉँच वर्ष बाद निर्धारित समय पर हुये होत तो, जनता में ऐसे भ्रष्ट एवं उनके हितों की 
उपेक्षा करने वाले सदस्यों को अवश्य उखाड़ फेंका होता, और उन्हें दोबारा प्रतिनिधित्व का 
अवसर कदापि न दिया होता । 

नगरीय राजनीति में गुटबन्दी की बुराईयों को दूर करने हेतु कुछ लोगों ने स्थानीय 
सरकारों के अधिकारों में कटौती का सुझाव दिया है। किन्तु ऐसा करने से कुछ अच्छे 
परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। बेहतर यही होता यदि स्थानीय लोगो पर पूरा 
भरोसा किया जाता और स्थानीय निकायों को और अधिक अधिकार देकर उन्हें सुदृढ़ 
बनाया गया होता। 

अब प्रश्न यह है कि राजनीतिक दलों और आन्तरिक गुटों और व्यक्तिगत सदस्यों 
को परस्पर किस प्रकार सामन्जस्य स्थापित करना चाहिये, जिससे गुटबाजी के दोषों को 
कम किया जा सके। इसके लिये जो पहली आवश्यकता है वह यह है कि हमें यह नहीं 
भूलना चाहिये कि नगर महापालिका अपने वर्तमान सीमित अधिकारों के साथ भी स्थानीय 
लोगों के लिये बहुत कुछ कर सकती है, बशर्ते प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले सभी लोग 
म्यूनिसिपल कार्यो को गम्भीरता से ले और बोर्ड में उन्हीं सदस्यों को चुनकर भेजे जो 
ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और प्रजातांत्रिक हो। इससे कुछ सीमा तक सत्ता का दुरप्रयोग 
नियंत्रित किया जा सकता है। और यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्रकाश में आती है 
तो सभी लोगों को एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिये। सदस्यों को भी जहाँ तक 
सम्भव हो निश्पक्ष भाव से जनसेवा के लक्ष्य को सर्वोपरी मानकर अपना कार्य करना 


चाहिये | 
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एक अन्य बात जो इस सन्दर्भ मे विशेष महत्वपूर्ण है वह यह कि लोगों को जाति. 
धर्म और वर्ग आदि के भेदभाव से उपर उठकर बोर्ड के सदस्यों में परस्पर एकता लाने 
का प्रयास करना चाहिये। महापालिका बोर्ड को निलम्बित करने तथा उसके चुनाव स्थगित 
करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित न होकर विधान मण्डल में निहित होना 
चाहिये। क्योंकि महापालिका अधिनियम की रचना उसी के द्वारा हुई है। राज्यस्तर पर 
सत्ता रुढ़ किसी भी दल को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु इस अधिकार के 
दुरप्रयोग की छूट नहीं दी जानी चाहिये। राजनीतिक दलों को भी अपनी नीतियाँ एवं 
कार्यक्रम समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखकर बनाना चाहिये। प्रत्याशी चयन में 
उन्हें सावधानी बरतनी चाहिये, ताकि योग्य और कर्मठ प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जा 
सके। बोर्ड में अपने सदस्यों के कार्य एवं व्यवहार को नियंत्रित करने के लिये सभी 
राजनीतिक दलों को एक आचार संहिता का निर्माण करना चाहिये। विवादास्पद किस्म के 
सभी नगरीय कार्यक्रम सभी राजनीतिक दलों के परस्पर सहयोग और सहमति से संयुक्त 
प्रयास द्वारा क्रियान्वित किये जाने चाहिये। नगर महापालिका सदस्यों को नगर सम्बन्धी 
कार्यो का उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, ताकि वे अपने आप को समाज एवं नगर 
का उत्तरदायी नागरिक साबित कर सके। स्वतंत्र भारत की राजनीति का यह परिदृश्य देश 
के स्वतंत्रतापूर्व काल में पूर्णतया अनुपस्थित था। उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी 
के अतिरिक्त कोई अन्य दल नगरीय राजनीति में स्थापित नहीं हो सका था। स्वतंत्रता 
आन्दोलन के दरम्यान यदा-कदा कुछ राजनीतिक दल अस्तित्व में अवश्य आये थे किन्तु 


कुछ समय पश्चात ही उन्हें निष्प्रभावी होकर विलुप्त हो जाना पड़ा था। 





[75 


निष्कर्ष और सुझाव 


समाज में शक्ति विरासत से सम्बन्धित सिद्धान्तों में अभिजन शब्द का विशेष स्थान 
है। एक व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में शेष लोगों से होकर स्थिति में है उसे अभिजन कहा जा 
जहाँ उसे अभिजन का अंश माना जाता हो, भले ही दूसरे क्षेत्रों में उसे आम जनता में 
शामिल समझा जाता हो। 

विद्वतजनों द्वारा अभिजन शब्द की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से की गयी है। 
अभिजन सिद्धान्त के परम्परागत दृष्टिकोण में उसे किसी भी समाज के लिये अपरिहार्य 
माना गया है। किन्तु इसके विरूद्ध मार्क्सवादी दृष्टिकोण में उसके अस्तित्व का पूरी तरह 
नकार देने का उपक्रम किया गया है। राजनीतिक समाजशास्त्री टाम वाटामोर ने अभिजनों 
के एक ऐसे अल्पसंख्यक शासक समुदाय के रूप में परिभाषित किया है जिसने 
राजनीतिक सत्ता पर अधिकार कर लिया है वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें हटाकर, 
दूसरे अभिजन सूह उनके स्थान पर स्थापित हो सकते हैं। नव मार्क्सवासदियों ने 
मार्क्सवादी और बहुलवादी दोनों ही दृष्टिकोणों को अस्वीकार करते हुये समकालीन 
वास्तविकता को समझने हेतु मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। 

अभिजन निर्माण प्रक्रिया में कुछ सामाजिक और आर्थिक कारकों की भूमिका तथा 
समाज के (मि उनकी अपरिहार्यता के प्रश्न पर, अभिजन सिद्धान्तविदों में परस्पर मतभेद 
हैं। इस परिदृश्य के विपरीत किसी भी अभिजन अध्ययन का मुख्य विषय अभिजन समूहों 
का निर्माण तथा मूल्य संदर्भों के रूप में उनके सदस्यों का अभिमुखीकरण हैं अभिजन के 
ढाँचागत पहलू के स्पष्टीकरण का आधार जो न्यूनाधिक रूप में समाज में उपलब्ध है वो 
अभिजन निर्माण के रूप में देखा जा सकता है, यद्यपि इसका स्वरूप परिवर्तनशील है जो 


कभी भी बदल सकता है। 
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स्थानीय राजनीतिक अभिजन का इतिहास प्रदर्शित करता है कि भारत ने अभिजन 
ढांचे के के विकास के तीन चरण है। प्रथम उपनिवेशवादी शासन काल के पूर्व के 
परम्परागत ढंग के अभिजात्यवीय एवं सामंतवादी अभिजन जिनका सामाजिक ढाँचा 
श्रेणीदद्ध था और जिनकी भूमिका धार्मिक एवं आनुवांशिक आधार तथा धनबल से 
संचालित होती थी। वे यथास्थिति के समर्थक थे तथा हर प्रकार के परिवर्तन का विरोध 
करते थे। द्वितीय नवीन अभिजन जो भारत में उपनिवेशवादी शासन की देन थे। उनका 
सम्बन्ध समाज के उच्च मध्यम वर्ग से था और वे भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के 
परिणामस्वरूप आस्तित्व में आये थे। उनका अपना एक प्रथक अभिजन ढांचा निर्मित हो 
गया था, जो यद्यपि प्राचीन सामाजिक ढॉँचे पर ही आधारित था फिर भी वह अनेक 
प्रकार से भिन्‍नता रखता था उसके अनेक अभिजन प्राचीन राजशाही और सामंतवादी वर्ग 
से सम्बन्धित नहीं थे। तृतीय वे अभिजन शामिल है जिनका जन्म भारत के स्वतंत्र होने 
के बाद सार्वभीमिक मताधिकार लागू होने और लोकतांत्रिक सेवाओं की स्थापना किये जाने 
के परिणामस्वरूप हुआ था। वे स्वाधीनता पूर्व कालीन अभिजनों से पूर्णतया भिन्‍न थे। 
उनकी एक निश्चित प्रगतिशील विचार थे और वे समाज की निम्न मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि 
से सम्बन्धित थे। 

इलाहाबाद नगर के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण का इतिहास कार्य नवीन 
नहीं है। 9वीं सदी के अंतीम चरण में मुस्लिम जागृति और हिन्दू पुनरूत्थान ने इन 
दोनों वर्गों के मध्य संघर्ष के बढ़ावा दिया। धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के नाम पर हिन्दू 
व मुस्लिम संगठनों की बाढ़ सी आ गयी और राष्ट्र की स्वतंत्रता हेतु संगठित राजनीतिक 
शक्तियां नगरीय राजनीति में नींव का पत्थर बनकर उदय हुयी। कांग्रेस पार्टी जो प्रारम्भ 
में मतभेदों से ग्रस्त रही बाद में एक शक्तिशाली दल के रूप में उभरी। किन्तु इन दोनों 
वर्गों का परस्पर संघर्ष राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सदैव बाधक बना रहा। 4923 से 944 
तक इलाहाबाद नगर के राजनीति में कांग्रेस की अत्यन्त संक्षिप्त एवं शक्तिशाली भूमिका 


की 


रहीं शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी का म्युनिसिपल क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अभ्युदय 
हुआ और उसने जन समर्थन के बल पर आगे की अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाये रखा। 

944 के म्युनिसिपल चुनाव में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को चुनाव लड़ने की 
अनुमति नहीं दी परिणामस्वरूप 945-53 के काल में उसे वंचित रहना पड़ा। इस बीच 
उस पर मुख्यतः मुस्लिम एवं व्यावसायी वर्ग का ही निरूपण कायम रहा किन्तु 960 के 
चुनाव में ब्राह्मणों ने पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। 
स्वाधीनता प्राप्ति के बाद नगरपालिका में यद्यपि मुस्लिम प्रतिनिधित्व में पर्याप्त कमी आयी 
किन्तु अपने राजनेतिक कौशल एवं सम्पन्न विरासत के कारण उनकी प्रभावशाली भूमिका 
में कोई कमी नहीं आयी। इसके विपरीत हिन्दुओं जिनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई थी. 
राजनीतिक गठजोड़ के चलते और नेतृत्व की क्षमता के अभाव के कारण अपनी शक्ति 
एवं प्रभाव में कोई विशेष वृद्धि नहीं कर सके। द 

970 के बाद यद्यपि नगरीय राजनीति में सवर्ण जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी 
आई। किन्तु ब्राह्मण ठाकुर खत्री और कायस्थों ने अपनी उच्चशिक्षा सम्पन्नता और 
सामाजिक वर्चस्वता के बल पर अपना अपना प्रभाव बनाये रखा तथा मध्यम और निम्न 
जातियाँ अपने संख्या बल के बावजूद कोई प्रभावी नियंत्रण कायम करने में सफल नहीं 
हुये । 

इस काल में बड़े भू-स्वामियों तथा सम्पन्न व्यवसायियों की संख्या कम होती गई 
और उनके स्थान पर छोटे भू-स्वामी तथा छोटे व्यवसायी आते गये। 

945 से 53 के काल में नगरीय राजनीति में एक विलक्षण चुनावी व्यवहार 
परिलक्षित होता है कांग्रेस द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने से म्युनिसिपल बोर्ड पर हिन्दू 
महासभा तथा मुस्लिम लीग का वर्चस्व रहा, किन्तु उनके परस्पर मतभेद के कारण अध्यक्ष 
का पद एक निर्दलीय के हाथ लगा जो वास्तव में कांग्रेसी था। ऐसा इसलिये भी सम्भव 
हुआ क्योंकि इलाहाबाद की राजनीति में उन दिनों राजनीतिक गठबंधनों का उतना महत्व 
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नहीं था जितना प्रत्याशियों के व्यक्तिगत गुणों सामाजिक सम्बन्धों और सार्वजनिक स्थिति 
का। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरीय राजनीति में अत्यधिक बदलाव देखने को मिला। 
947 तक म्यूनिसिपल राजनीति में मात्र 3 राजनीतिक दल सक्रिय रहे कांगेस मुस्लिम 
लीग और हिन्दू महासभा। चुनाव में प्रायः सम्पन्न वर्ग ही भाग लेता रहा। किन्तु 4959 
के चुनाव में कुछ नयी राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ जिनमें प्रमुख थी जनसंघ, प्रजा 
सोसलिस्ट के पार्टी सोसलिस्ट पार्टी तथा साम्यवादी पार्टी। नगरपालिका के इतिहास में 
प्रथम बार चुनाव राजनीतिक विचारधाराओं में अधिकार पर बड़े गये। जनसंघ ने यद्यपि 
धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने का पर्याप्त प्रयास किया किन्तु मुस्लिम लीग और हिन्दू 
महासभा की अनुपस्थिति के कारण वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ धर्मनिरपेक्षता का 
नारा देने वाली कांग्रेस को भी वांछित जनसमर्थन नहीं मिला और आन्तरिक कलह के 
चलते उसे चुनाव में पराजित होना पड़ा एक ओर कांगेस और दूसरी ओर विरोधी दलों 
ने मिलकर गठबंधनों का निर्माण किया और बारी-बारी से अध्यक्ष के पद पर नामित होते 
रहें। 

947 के बाद नगरीय राजनीति में कांगेस की शक्ति एवं प्रभाव में निरन्तर क्षरण 
होता रहा। इसका प्रमुख कारण मुस्लिम मजलिस का चुनाव मैदान में आना रहा। 4970 
के चुनाव में उसको ॥4 स्थान मिले और 3 उम्मीदवार उसके समर्थन से विजयी रहे। 
नगरपालिका में प्रथम बार पर्दापण के बाद नई पार्टी होने और अनुभवहीन नेतृत्व के 
बावजूद उसने अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति दर्ज करायी। 

स्थानीय राजनीतिक अभिजन की उपर्युक्त प्रकृति एवं भूमिका को ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने से पता लगता है, कि भारत में सामंतवादी तत्व, जिन्‍्होंनें 
स्वाधीनता पूर्ण काल में नगरीय राजनीति पर अपना पूर्ण वर्चस्व कायम रखा था, 
स्वाधीनोत्तर काल में इलाहाबाद की राजनीतिक परिदृश्य से धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे 
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थे। द्वैध शासन के प्रारम्भिक वर्षो तक, जो अधिजन अभिजात्यवर्गीय, रूढ़िवादी और 
ब्रिटिश राज्य के भक्त होते थें, वे अब प्रगतिशील राष्ट्रभक्त और अपने दृष्टिकोण में 
धीरे-धीरे राजनीतिक हो गये थें। उस काल में स्थानीय राजनीतिक अभिजन प्रायः 
भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद आदि के दोषों से मुक्त निर्मल चरित्र वाले लोग होते थें, किन्तु 
सरकारी युग के अन्तिम वर्षों तक आते-आते वे अनेक अस्वस्थ गतिविधियों के केद्र बन 
चुके थे, और स्थानीय प्रशासक अनेक दुर्गणों का अखाड़ा बन गया था। जाति और धर्म 
के झगड़े, जिनका द्वैध शासन के पूर्व काल में कोई आभास तक नहीं था, वे अब रोजमर्रा 
की बातें हो गयीं थीं। सरकारी युग में जहाँ स्थानीय स्वशासन के विकास में अवरोध के 
लिये ब्रिटिश कूटनीति में दोष ढूंढ़े जाते थे, द्वैघ शासन काल में भारतीय नेताओं को ही 
जन सेवाओं के विकास को क्षति पहुँचाने हुए देखा जा सकता था। उनकी तोड़-फोड़ और 
विध्वंसक गतिविधियां, जो कि राष्ट्रीय आन्दोलन की नीति का एक अंग थी, स्थानीय 
स्वशासन की प्रगति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा साबित हो रही थी। स्वाधीनता पूर्व 
काल में ही जिस जाति और धर्म की राजनीति ने अपना प्रभाव प्रदर्शित करना प्रारम्भ 
कर दिया था, स्वाधीनोत्तर काल आते-आते उसने उग्र रूप धारण कर लिया था। जातीय 
विभाजन और साम्प्रदायिक विद्वेश ने तो म्युनिसिपल प्रशासन को पहले ही पंगु बना रखा 
था। अब उसके कारण भारतीय नगरों में वास्तविक स्वशासन की मांग और उसकी 
व्यापक आवश्यकता को भारी क्षति उठानी पड़ रही थी। 

प्रस्तुत अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि नगरीय सरकारों के आधार बने रहें, 
म्यूनसिपल अधिनियम जो प्रचलित सदी के प्रारम्भ में निर्मित किये गये थे। नवीन 
परिस्थितयों में अब निष्प्रभावा तथा कालातीत हो चलें हैं। वे आज के समाज के 
नगरीकरण औशद्योगीकरण और केन्रीकरण की प्रवृत्तियों से उपजी विशेष तकनीकी और 
प्रशासकीय समस्यायों के अनुरूप अपने आपको ढाल पाने में असमर्थ हो रहे हैं। आज 
एक ऐसे म्यूनेसिजल अधिनियम की तत्काल आवश्यकता है, जो एक स्वतंत्र और 
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लोकतांत्रिक राष्ट्र की परिवर्तनशील सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न नई. 


शक्तियों के संदर्भ में म्यूनेसिपल सरकार के ढाँचे में आवश्यक संशोधन कर उसकी 
उपादेयता प्रमाणित कर सके। 

नगर के समाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण से विभिन्‍न सामाजिक समूहों के व्यवसाय, 
शिक्षा और धर्म आदि का विवरण प्राप्त होता हैं इससे समाज के विकास प्रक्रिया और 
उसके विभिन्‍न समूहों के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं की प्रकृति को समझने में 
सहायता मिलेगीं। दूसरे शब्दों में यह विवरण स्थानीय राजनीतिक अभिजन के अध्याय की 
पृष्ठभूमि तैयार करेगा। यह उनकी सामाजिक आर्थिक और भौतिक विशेषताओं, 
राजनीतिक इतिहास तथा भौगोलिक प्रभावआंदि को समझने में मदद करेगा। इससे उनके 
अन्य अभिजन समूहों के साथ सम्बन्धों और अन्योन्यक्रिया को भी परिभाषित करने में 
सहायता मिलेगी। कभी-कभी ये स्थानीय राजनीतिक अभिजन राजनीति में स्वयं अभिनेता 
बनकर उसे प्रभावित करने का प्रयास करते है। स्थानीय राजनीतिक अभिजन का 
अध्ययन, तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जब नगर की सामाजिक आर्थिक और 
सांस्कृतिक विशेषतायें, उसकी स्थानीय शक्ति संरचना, नगरीय आवश्यकताओं की प्रकृति 
और स्थानीय जन-जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। नगर के ग्रामीण परिवेश के बावजूद 
उसमें क्षेत्रवार अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। उसकी जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग 
उसके 50 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में और 20 प्रतिशत भाग शेष रह गये। ग्रामीण क्षेत्र में 
निवास करता है। 

वर्तमान अध्ययन के दरम्यान नागरिक जीवन में अनेक राजनीतिक आर्थिक और 
राजनितिक शक्तियों का उदय हुआ हैं। जनसंख्या पलायन सरकारी कार्यालयों की संख्या 
में अभूतपूर्व वृद्धि तथा लघु उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आई एकाएक बाढ़ ने 
जहाँ एक ओर नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर 
लोगों को प्राप्त होने वाली जनसुविधाओं की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, और 


*, 
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उसके अनियोजित और अव्यवस्थित विस्तार को जन्म दिया है। नगर सीमा के अपरिवर्तित 
रहने तथा नगर का कोई सर्वेक्षण न होने से उसके एकीकृत विकास में सदैव अवरोध 
उत्पन्न हुए हैं। ग्रामीण जनता के एक बड़ी संख्या में स्थानांतरण से न, केवल न्नगर में 
एक प्रचुर एवं दरिद्र संस्कृति का विकास हुआ है, वरन्‌ इसके अनियोजित एवं अव्यवस्थित 
विस्तार का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। व्यापार उद्योग और शासकीय गतिविधियों की 
बेतहासा वृद्धि ने उसकी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को बदल कर रख दिया है और 
नागरिक जीवन के हर पक्ष को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया है। इसके कारण उनमें ने 
केवल विकृति उत्पन्न हुई हैं वरन्‌ उसके सामने अवैध बस्तियों के अव्यवस्थित विस्तार को 
विनियमित करने की एक चुनौती उपस्थित कर दी है। जन सेवाओं के क्षत-विक्षत होने से 
स्थानीय लोगों में निराशा का भाव व्याप्त है। ऐसी स्थिति में नगर के तीव्र एवं संतुलित 
विकास के लिए उसका सर्वेक्षण, एवं सुनियोजित विकास कार्यक्रम जो कि चिरकाल से 
लम्वित है उसकी प्रथम एवं सर्वोच्च आवश्यकता है। वर्तमान प्रशासनिक ढाँचे के अन्तर्गत 
कार्य करते हुए, स्थानीय राजनीतिक अभिजनों ने लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु 
प्रयास तो अवश्य किया है, किन्तु वे निर्वाचकों की आशानुरूप सफल नहीं हो सके है। 
इसका प्रमुख कारण उनके कार्यक्षेत्र का स्थानीय चरित्रता उसमें अन्तर्निहित मर्यादायें रही 
है। 

स्थानीय समाज की सामाजिक और आर्थिक मित्रता ने राजनीतिक अभिजनों की 
भर्ती में सदैव निर्णायक भूमिका अदा की है। स्थानीय स्तर पर जाति, धर्म, सामाजिक 
रूतबा और भाषा का हमेशा से प्रमुख स्थान रहा है। फिर भी आम जनता के बीच 
लोकप्रियता, शीर्ष नेतृतव के साथ सम्बन्ध और समर्थन के महत्व के नजरअंदाज नहीं 
किया जा सकता। 

प्रस्तुत शोध से स्पष्ट है कि इलाहाबाद में स्थानीय राजनीतिक अभिजनों का चयन 
समाज के एक विशिष्ट क्षेत्र, शिक्षित और सम्पन्न वर्ग से होता है सांस्कृतिक दृष्टि से 
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इलाहाबाद हिन्दू मुस्लिम मिश्रित आबादी वाला नगर है। हिन्दू जो बहुसंख्यक हैं, का बोर्ड 
की राजनीति और नगर के राजनीतिक जीवन में सदैव सम्मान जनक स्थान रहा हैं। उन्हें 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व एवं बाद गठित होने वाले लगभग सभी बोड्डों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
मिलता रहा है। उच्च आय वर्ग के सवर्ण हिन्दू जिनका स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व इलाहाबाद 
की राजनीति में पूर्ण वर्चस्व था स्वाधीनता काल से अब धीरे-धीरे उनका महत्व कम होता... 
जा रहा है और उनके स्थान पर सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों 
का प्रभुत्त बढ़ता जा रहा है। ऐसा देश में, व्यस्कमताधिकार के प्रवेश तथा अपेक्षाकृत 
संस्थाओं के प्रसार के कारण ही सम्भव हो सका है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के स्थानीय राजनीतिक अभिजनों का स्तर उच्चश्रेणी का रहा उनमें 
से कोई भी मैट्रिक स्तर से कम शिक्षित नहीं था। 

अध्ययन से ज्ञात होता है कि बोर्ड के अधिकांश सदस्य व्यवसायी वर्ग से आते थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि मयुनिसिपल नेतृत्व का सम्बन्ध आर्थिक परिस्थितियों से अधिक 
रहा, क्‍योंकि उसके ज्यादातर सदस्य मध्यम आय वर्ग के थे और उनकी गणना स्थानीय हे 
समाज के समृद्ध शाली वर्ग में होती थी। 

राजनीतिक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के 
इतिहास में उस पर सदैव कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा हैं प्रारम्भिक वर्षों में, जहाँ बोर्ड 
की सदस्यता पर मध्य आयु वर्ग के लोगों का वर्चस्व रहा था, वहाँ बाद के वर्षों में 
धीरे-धीरे उनका स्थान युवा वर्ग ने ले लिया था और पॉँच दशाब्दियों के बहुमूखी विकास द 
के बावजूद उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। 
इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उस समय महिलाओं की स्थानीय राजनीति में 
स्वयं कोई अभिरूचि नहीं थी। किन्तु नवीन पंचायत राज्य अधिनियम आने के पश्चात्‌ 


महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ है। 


[63 


किसी भी बोर्ड का व्यवसायगत चरित्र उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किसे जाने वाले 
हितों को प्रकृति की जानकारी देता है। इलाहाबाद नगरपालिका में ऐसी तीन प्रमुख श्रेणियां 
विद्यमान है, जिसमें प्रथम में, वकील और अध्यापक, द्वितीय में सामाजिक और राजनीतिक , 
कार्यकर्ता तथा तृतीय में, छोटे-छोटे व्यापारी शामिल है और जिनसे स्थानीय राजनीतिक क्‍ 
अभिजनों की भर्ती होती है। यहाँ अधिकांश सदस्यों के लिये राजनीति में प्रवेश या तो 
उनकी वयस्कता तथा पूर्व काल की राजनीति में सहभागिता को जारी रखना था। या फिर 
जनसेवा और देश सेवा के लक्ष्य को लेकर राजनीति में भाग लेना था। अन्य के लिये 
बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण अथवा इरादे के राजनीति में प्रवेश लेना मात्र एक संयोग 
था। 

स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के साथ चली लम्बी चर्चाओं से पूर्णतया स्पष्ट था 
कि राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति उनकी जागरूकता आत्मपरख थी और उनकी व्यावह्मरिकता 
के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में भी भिन्‍नता थी। जहाँ जनसंघ सदस्यों 
ने अपने ऊपर लगाने गये साम्प्रदायिकता के आरोप का जोरदार खण्डन किया वहीं यह 
भी स्पष्ट था कि धर्म निरपेक्षता के बारे में उनके विचार संकीर्ण और एक पक्षीय थे। वे 
भारतीयकरण और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे और अल्पसंख्यक 
समुदाय के इरादों तथा उनकी निष्ठा को संदेह की दृष्टि से देखते थे। जनतापार्टी के 
अस्तित्व में आने के बाद, उसमें शामिल होकर इन राष्ट्रवादियों ने यदि अल्पसंख्यकों को 
दी गयी सुविधाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया था, तो वह किसी हृदय परिवर्तन 
के कारण नहीं था वरन्‌ इन्दिरा गांधी के भय के कारण था। समाजवाद के सम्बन्ध में 
उनके विचार भी उसके स्थापित अर्थ से भिन्‍न थे। वे भारतीय नमूने का एक अलग ढंग 
का समाजवाद विकसित करना चाहते थे और विचारधारओं के बाहर से आयात करने के 
(हे - बेरूछ थे।सि यह भी स्पष्ट है कि इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड हमेशा ही उच्चशिक्षा प्राप्त 


लोगों से ओत प्रोत रहा। इसमें 47.5 प्रतिशत सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त थे। 25 प्रतिशत 
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सदस्य सेकेन्ड्री तक की शिक्षा प्राप्त थे। जबकि केवल 27.5 प्रतिशत सदस्य ऐसे थे 
जिन्होंने हाई स्कुल से कम शिक्षा पाई थी। 

प्रजातंत्र के प्रति कांग्रेस और जनसंघ दोनों ने अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी, 
किन्तु प्रजातंत्र में उनकी दिलचस्पी मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र तक सीमित थी, सामाजिक 
और आर्थिक प्रजातंत्र के लिये कार्य करने में उनकी अभिरूचि नहीं थी। कांग्रेस सदस्य 
खुले आम धर्म निरपेक्षता और समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता तो दर्शाते थे किन्तु हृदय से 
उनमें बहुत कम आस्था रखते थे। ये इन धारणाओं का उपयोग चुनाव के समय 
मतदाताओं को लुभाने की एक युक्‍्ति के रूप में ही करना चाहते थे। वे इनका खुलकर 
विरोध भी नहीं कर सकते थे क्‍योंकि प्रथम, तो उन्हें राष्ट्रीय नेताओं का भय था और 
दूसरे, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने की उनमें महत्वाकांक्षा विद्यमान थी। 

इलाहाबाद की नगरीय राजनीति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वहाँ स्थानीय 
राजनीतिक अभिजनों की राजनीतिक सम्बद्धता एवं विचारधाराओं के बावजूद वहाँ का 
प्रशासन सामान्यतः दलगत आधार पर संचालित नहीं होता था। भारत के स्वतंत्र होने के 
बाद देश में दल प्रणाली का विकास हुआ और अनेक दल स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर 
तक राजनीति में सक्रिय दृष्टिगोचर हुए। किन्तु नगरीय राजनीति में जैसा कि पूर्व में स्पष्ट 
किया जा चुका है कि प्रशासन सामान्यतः दलगत आधार पर संचारित नहीं होता था। 
इसके दो प्रमुख कारण थे, प्रथम देश में निर्दलीय प्रणाली का अभाव और द्वितीय, प्रदेश 
स्तर पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में निर्दलियों की हैसियत से चुनाव लड़ रहे स्थानीय रूप 
से अत्यधिक प्रभावशाली लोगों के विरूद्ध खतरा मोल लेने की अनिच्छा। स्थानीय 
राजनीतिक दल, जो प्रायः म्युनिसिपल चुनावों में सक्रिय दिखलायी पड़ते थे, वास्तव में 
स्थानीय गुट होते थे, जिनका अपना कोई दलीय कार्यक्रम दलीय कोष या दलीय संगठन 
नहीं होता था।। उनके कोई सिद्धान्त नहीं थे, यदि उनका कोई सिद्धानत भी था तो यह. 


परस्पर आदान प्रदान का सिद्धान्त था। उनकी धुरी स्थानीय रूप से कोई अति शक्तिशाली 
राजनीतिक नेता होता था। 

स्थानीय राजनीति के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आना है कि बोर्ड के कुछ 
अध्यक्षों को अविश्वास की अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा था अपने अध्यक्ष से कुछ सुविधायें 
हासिल करने के लिये स्थानीय राजनीतिक अभिजनों ने इसका प्रयोग बहुधा दबाव की 
राजनीतिक की एक मुहिम के रूप में किया है। कभी-कभी इसका प्रयोग राजनीतिक दलों 
द्वारा दलगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भी किया गया है। अनेक बार यें सदस्यों की 
व्यक्तिगत प्रतिद्धन्दिता और राजनीतिक गुटों की परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम भी होते हैं। 
कई बार ये राजनीतिक गुटों के गठबन्धन टूटने के कारण भी लाये गये हैं। इनके कारण 
अध्यक्ष पद में अस्थिरता उत्पन्न हुई हैं और उसकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 

वर्तमान अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के 
अर्न्तद्न्द्र से उत्पन्न दबाव की राजनीति के कारण कई बार स्थानीघ्र प्रशासन पंगुता के ९ 
स्थिति को प्राप्त हुआ है और बोर्ड के अधिशाषी अधिकारी सु है | 
न्यायसंगत दायित्वों का निर्वाह भी नहीं कर पाये हैं। वे ने 
अनावश्यक हस्तक्षेप करते थे और उन्हें सही ढंग से कार्य करेनें में बाधा डालते थे 







जिससे प्रशासन पर विपरीत प्रभाव पडता था। यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती 
है कि इलाहाबाद की नगरीय राजनीति में एक दलीय शासन भी अपने स्पष्ट बहुमत के 
बावजूद अपनी स्वतंत्र विचारधारा और कार्यक्रम को लेकर कार्य नहीं कर सका। इसका 
तात्पर्य यह है कि, स्थानीय राजनीति सैद्धान्ति आधार पर दलगत होने के बावजूद व्यवहार 
में अपनी प्रकृति सदैव गुटीय ही रही है। और वह बोर्ड के गुटीय हितों पर आधारित 
संरचना के दबाव का सामना कर पाने में अपने आपको असमर्थ पाती रही है। अतः 
स्थिति को सुधरने के लिये केद्रीय संसद और राज्य विधानमंण्डलों की भाँति म्यूनिसिपल 
बोर्ड के भी सत्र चलाये जाने चाहिए तथा उसके अधिभाषी अधिकारी की शक्तियों में इस 
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प्रकार विस्तार किया जाना चाहिए कि वह प्रशासकीय कर्मचारियों पर अपना पूर्ण नियंत्रण 
रख सके। प्रस्तुत अध्ययन के कुछ प्रारम्भिक निष्कर्ष निम्नलिखित हो सकते है। (4) यह 
कि स्थानीय राजनीतिक दल एक या अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों के आस-पास केद्धित 
होते है। (2) यह कि स्थानीय राजनीतिक अभिजन अपने दृष्टिकोण में व्यवहारिक होते 
हुए भी सैद्धान्तिक राजनीतिक से अभिप्रेरित होते हैं। 

(3) यह कि जब कोई राजनीतिक दल स्थानीय राजनीति में प्रवेश करता है तो वह 
व्यक्तिगत विवादों से उत्पन्न हो हल्ला और गुटीय प्रतिद्वन्द्तित का शिकार हो जाता है 
और इस प्रकार अपने सम्पूर्ण वैचारिक जोश और उत्साह से हाथ धो बैठता हैं। 

स्थानीय निकायों में जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है, अपनी धार्मिक 
समछधता के बावजूद धर्मनिरपेक्षता तथा सभी धर्मों की समानता के प्रति सम्मान प्रकट 
करता हैं चूँकि राजनीतिक अभिजनों का सम्बन्ध समाज के प्रतिष्ठित एवं दबंग वर्ग से 
होता है और सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी स्थिति खूतबे की होती है 
अतः उसके और जनसामान्य के बीच एक अन्तर /उत्पन जाना स्वाभाविक है। स्थानीय 
राजनीतिक अभिजन निर्वाचकों के साथ अपने सम्पर्क बनाये रखने के लिये राजनीतिक 
सम्प्रेषण को एक युक्‍्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। वे ऐसा कई प्रकार से करने का प्रयल 
करते है, जैसे उनमें सामाजिक समारोहों में मुलाकातें करके तथा उनके पारिवारिक एवं 
सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों की सुलझा करके। इलाहाबाद में स्थानीय राजनीतिक अभिजन 
अपने निर्वाचकों के साथ नियमित सम्पर्क बनाये रखने में अपनी पारिवारिक एवं अन्य 
व्यवस्थाओं के चलते समयाभाव के कारण सामान्यतया विफल रहे हैं। वे उनसे केवल 
राजनीतिक मंचों पर या चुनाव के समय प्रचार के लिये घर-घर जाने पर ही मिल पाते 
हैं, किन्तु जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते है 
उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ ठप्प हो जाती हैं। चुनाव बाद के क्रियाकलापों की दृष्टि से 
स्थानीय राजनीतिक अभिजनों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है प्रथम 
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श्रेणी में वे सदस्य शामिल है जो चुनाव के बाद भी अपने निर्वाचकों के साथ नियमित 
सम्पक बनाने रखते हैं। वे भावी चुनावों में न केवल अपने समर्थकों का समर्थन प्राप्त कर 
लेते है वरन्‌ तटस्थ मतदाताओं का सहयोग भी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं 

द्वितीय श्रेणी में वे सदस्य शामिल है जो मात्र चुनाव के समय सक्रियता दिखलाते 
है और अपने राष्ट्रीय नेताओं की लोकप्रियता तथा चुनाव के समय के प्रभावोंत्पादक 
अनुकूल वातावरण को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयत्न करते हैं। चुनाव जीतने के बाद 
फिर से अपना अधिकांश समय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने और अपनी 
व्यावसायिक सम्भावनाओं को उज्जवल बनाने में व्यय करते हैं। वे अपने चुनाव क्षेत्र का 
कभी दौरा नहीं करते, इसलिये भावी चुनावों में प्रतिकूल मतदाताओं का सामना करने का 
साहस नहीं जुटा पाते। तब या तो वे बिल्कुल चुनाव ही नही लड़ते, या फिर अपना 
चुनाव क्षेत्र बदल लेते है ताकि विरोधी निर्वाचकों का सामना न करना पड़े । 

तृतीय श्रेणी में वे सदस्य शामिल है, जो निर्वाचकों का क्षेत्र के बिना किसी समर्थन 
के, चुनाव क्षेत्र में ऊपर से भेज दिये जाते हैं। उनकी वहाँ कोई जड़ या जनाधार नहीं 
होता। यदि उनके पास कुछ होता भी है तो वह है पार्टी अकाओं की सद्‌इच्छा और 
समर्थन। ऐसे लोक चुनाव क्षेत्र में ऊपर से थोपे हुए होते हैं, और उन्हीं के सहयोग और 
समर्थन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। 

नगर क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले अधिकांश सदस्य चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। वे 
चूंकि पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ नहीं होते, अतः अपने क्षेत्र के लिये बहुत कम समय दे पाते 
हैं। अपने नेतृत्व में संरक्षण का अधिकार अत्यन्त सीमित होने के कारण वे प्रायः 
निर्वाचकों को संतुष्ट नहीं रख पाते। फिर भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में 
उनका दृष्टिकोण ज्यादातर सकारात्मक रहा है। चुनावों के अन्तराल में स्थानीय राजनीतिक 
अभिजन और निर्वाचकों के बीच राजनीतिक सम्प्रेषण के अभाव को, सदस्यों की बोर्ड के 
कार्यों में अभिरूचि की कमी के रूप में देखा जा सकता है। चूँकि राजनीतिक अभिजनों 
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को स्थानीय जनता की समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिये वे उन राष्ट्रीय 
समस्याओं की ओर अधिक ध्यान नहीं देते ढै। जिनका वास्तव में स्थानीय समस्याओं से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता। कभी-कभी मतदाता की चुनाव के समय अभिजनों द्वारा स्थानीय 
समस्याओं के निराकरण की दिशा में किये गये कार्यों और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई 
जन सुविधाओं को नजरंदाज कर देते है। वे प्रायः स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों में अन्तर 
नहीं कर पाते और अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों में अन्तर नहीं कर पाते और अक्सर राष्ट्रीय 
मुद्दों पर जोर देने वाले राजनीतिक दलों के प्रचार के बहाव में बह जाते हैं। इसलिये 
राजनीतिक अभिजन भावी चुनावों में मतदाताओं के समर्थन के बारे में निश्चित नहीं रह 
सकते। किन्तु जब तक वे सत्ता में रहते हैं। अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करते रहते 
हैं। फिर भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण हेतु कम समय दे पाने के कारण 
मतदाताओं के साथ उनके सम्प्रेक्षण का अन्तराल धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। 

स्थानीय राजनीतिक अभिजन और जनसामान्य के बीच बढ़ते हुए अन्तर के 
परिणाम स्वरूप बिचौलियों के एक नये वर्ग का जन्म हुआ है। राजनीतिक कार्यकर्ता होते 
हैं जो दोनों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। इन बीच के व्यक्तियों को यदि जनसम्पर्क 
अधिकारी के रूप में मान्यता दी जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। वे कभी-कभी अपनी इस 
स्थिति का अपने हित में उपयोग करते है और जानबूझ कर स्थानीय राजनीतिक 
अभिजनों को अपने चुनाव क्षेत्र की वास्तविकता से अनभिन्ञ बना देते है। ऐसी स्थिति में 
आम जनता तो मात्र दर्शक बनकर रह जाती है और सत्ता के इस खेल में दोनों पक्षों को 
इन बिचौलियों पर विश्वास करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता 
और इस प्रकार दोनों पक्ष एक दूसरे से निरंतर दूर होते जाते हैं। 

प्रस्तुत अध्ययन से यह भी प्रकट होता है कि निर्वाचकों के जन सुविधाओं से 
सम्बन्धित अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर अपने प्रतिनिधियों से सदैव सम्पक किया 
है। कुछ ने तो अपने मित्रों और सम्बन्धियों के लिये नौकरी तक की अपेक्षा की थी परन्तु 
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अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि उनकी ज्यादातर समस्याओं का सम्पर्क स्थानीय 
नौकरशाही की अनुकूलता से रहा है, जो प्रायः उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण उपजी 
थी और जिनके निराकरण हेतु स्थानीय राजनैतिक अभिजनों की सहायता अपरिहार्य हो 
गयी थी। कुछ को होड़कर अधिकांश सदस्य अपनी अम्बुड्समैनिक भूमिका से सहमत 
प्रतीत हुए। कानून निर्माता के रूप में सदस्यों के बारे में नागरिकों की प्रत्याशायों का 
विश्लेषण तीन अलग-अलग प्रतिमानों की ओर संकेत करता है। स्थानीय राजनीतिक 
अभिजनों की एक बहुत बड़ी संख्या यह अनुभव करती है कि अधिकांश निर्वाचकों की 
मुख्य रूप से उनकी अम्बुड्समैनिक भूमिका में ही अधिक रूचि है। उनमें लगभग 25 
प्रतिशत का मत है कि उनके निर्वाचकों की उनके म्युनिसिपल नीति निर्माता के रुप मे 
अधिक दिलचस्पी हैं। इस ओणी के कुछ उत्तरदाताओं ने अपने अभिजनों की नेतिकता की 
भी प्रशंसा की हैं तीसरी श्रेणी के उत्तरदाताओं ने दोनों विचारों के बारे में अपनी निश्चित 
प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 

स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के विचारों और प्रतिबद्धताओं के अध्ययन से स्पष्ट 
है कि स्थानीय समस्याओं के प्रति जागरुक रहने के बावजूद वे उनका समाधान निर्वाचकों 
के संतोष के अनुरूप नहीं कर सके हैं। इसके लिये सम्भवतः उनमें इस अध्ययन हेतु 
पर्याप्त इच्छा भक्ति के अभाव को उत्तरदायी माना जा सकता है, अन्यथा इसके पक्ष में 
पर्याप्त जनममत जुटा पाना कोई कठिन कार्य नहीं था। अध्ययन से यह भी प्रकट होता है 
कि, स्थानीय राजनीतिक अभिजनों के लिये लोकतंत्र और जनसेवा की अवधारणा कोई 
महत्व नहीं रखते थे। 

अध्ययन से यह भी पता लगता है कि अभिजनों और निवरचिकों के बीच दूर का 
एक बड़ा कारण राजनीतिक मंच पर अनेक राजनीतिक दलों की उपस्थिति तथा राज्य 
और केन्द्र स्तर पर सत्तारूढ़ दलों के अंदर मौजूद अलग-अलग हितों पर आधारित गुट 
रहे हैं। स्थानीय लोगों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती कि, कौन दल कहाँ शासन 
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करता है, जब तक कि वह स्वयं उनके हित में कार्य करने की भावना न रखता हो। यदि 
सदस्यगण अपने कार्यों से यह प्रमाणित कर सकें कि उन्हें दिये गये अधिकार चाहे जितने 
सीमित रहे हों, उनके द्वारा उनका उचित उपयोग हुआ है, तो लोग राजनीतिज्नें की 
अधिक अधिकारों की मांग का समर्थन अवश्यक करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व काल में 
स्थानीय राजनीति, अभिजनों की कार्यप्रणाली से संतुष्ट होकर, लोगों ने उनके लिये अधिक 
अधिकारों की मांग का सर्वत्र समर्थन किया था किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में 
लोगों में इसके लिये बहुत अधिक उत्साह देखने को नहीं मिला क्योंकि लोग आज यह 
महसूस करते है कि राजनीतिज्ञों की अधिक अधिकारों के लिये यह माँग जन कल्याण की 
उसकी वास्तविक इच्छा पर आधारित न होकर, उनकी व्यक्तिगत राजनीति महत्वाकांक्षाओं 
पर आधारित है। 

प्रस्तुत अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि, कुछ स्थानीय राजनीतिक अभिजनों ने 
नगर की वर्तमान समस्याओं और जन समुदायों को सुलभ कराने की आवश्यकता के प्रति 
जागरूकता प्रदर्शित की है। यह भी देखा गया है कि, जिन राजनीतिक अभिजनों के अपने 
चुनाव क्षेत्रों के लिये अधिक जन सुविधायें स्वीकृति हुई थी वे प्रायः शासक दल से 
सम्बन्धित थे। परन्तु विरोध पक्ष या विरोधी गुटों से सम्बन्धित अभिजनों ने अपने-अपने 
क्षेत्रों के उपेक्षा किये जाने की भी शिकायत की है। शासक दल के कुछ सदस्यों ने अपनी 
निष्क्रिता का दोष धन के अभाव को दिया है। नौकरी की अपेक्षा रखने वाले निर्वाचकों 
का यह मत था कि उनके अभिजन निष्कपट नहीं थे, अतएवं उनके लिये वे तब तक कुछ 
नहीं करेंगे। जबतक कि उनमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होगा। यह भी देखने में आया 
है कि स्थानीय राजनीतिक अभिजनों का म्यूनिसिपल कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था। वे 
उन्हें भ्रष्ट और अक्षम मानते थे। उनके अनुसार, शासक अभिजनों के बीच तीव्र गुटीय 
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भ्रष्ट कर्मचारियों की उपस्थिति थी। यही लोग जन सुविधाओं की उपेक्षा और अभिजनों की 
निराशाजनक कार्यप्रणालि के लिये भी उत्तरदायी थे। 

स्थानीग्र-सजनीतिक अभिजन भी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे। बोर्ड 
के सभी सदस्य अपनी-अपनी राजनीतिक सम्बद्धता के बावजूद वर्तमान व्यवस्था के मुखर 
आलोचक थे। प्रभावी ढंग से कोई कार्य न कर पाने के लिये, वे उसे ही दोष देते थे। वे 
महसूस करते थे कि, नगरपालिका राज्य सरकार की बंधक है, और उसका नियंत्रण आज 
भी उसी घिसी पिटी जर्जर व्यवस्था तथा नौकरशाही के आधिपत्व में है जो उन्हें और 
अधिक स्वायत्तता की अनुमति नहीं देते और उल्टे उनके विरूद्ध द्वेष भाव से पीडित 
होकर कार्य करते हैं। वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिये आवश्यक है कि राज्य 
सरकारों स्थानीय सरकारों में दोष ढूढ़ने उनके कार्यों में दखलंदाजी करने और उनके 
ऊपर नियत्रण कठोर करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के बजाय उनके साथ साझेदारी और 
आपसी समझ की भावना विकसित करें। 

प्रस्तुत अध्ययन से यह भी विदित होता है कि सरकार द्वारा इलाहाबाद 
नगरपालिका की स्वायत्ता कम करने हेतु उसके ऊपर बार-बार आक्रमण किये गये हैं। 
निलम्बन के अस्त्र का प्रयोग, अत्यन्त थोड़ें ढंग से, दलगत राजनीति के खेल के उर्वर 
स्रोत के रूप में किया गया है। सत्तारूढ़ दल द्वारा, आये दिन इसका दुरूपयोग अपने 
स्वार्थों की पूर्ति के लिये किया गया है और मनमाने तरीके से स्थानीय स्वायत्ता और लोगों 
की आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई। 

नगर की वर्तमान समस्याओं की संख्या और जटिलताओं में वृद्धि के लिए उनके 
ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारक उत्तरदायी रहे हैं। उन्होंने 
उनके निराकरण में अनेकानेक व्यवधान उपस्थित किये हैं। स्थानीय राजनीतिक अभिजनों 
द्वारा नागरिकों को जो भी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं, वे बहुत कम और 
अपर्याप्त है। नगर की बदली हुई आबादी को देखते हुए स्थानीय राजनीतिक अभिजन, 
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लोगों को जन सुविधायें मुहैया कराने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने और प्रशासकीय यंत्र 
को सक्षम बनाने में असफल रहे हैं। 

अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि इलाहाबाद के निर्वाचकगण राजनीतिक दृष्टि से 
बहुत अधिक प्रबुद्ध नहीं है। उन्होंने स्थानीय राजनीतिक व्यवस्था और स्थानीय राजनीतिक 
अभिजनों की समस्याओं के सम्बन्ध में सदैव अपने सामान्य अज्ञान तथा उदासीनता का 
ही अधिक परिचय दिया है। 

इलाहाबाद के _स्थानीय रा स्थानीय राजनीतिक अभिजन भी अपने कर्तव्य तथा स्थानीय 
राजनीतिक के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। उन्हें वास्तव में अपने कर्तव्य और राष्ट्रीय 
आदर्शो के प्रति अधिक जागरूक बनाया जाना चाहिये। वर्तमान स्थिति में सुधार लाने हेतु 
यह आवश्यक है कि उनके लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाय, जिसमें उन्हें 
जनता की आधारभूत मांगों विशेष रूप से नगरीय समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराया 
जाय। निर्वाचकों को भोजन संचार के माध्यमों से प्रबुद्ध बनाने का प्रयतत किया जाय और 
उनहें बतलाया जाय कि वे राजनीतिक व्यवस्था की वर्तमान सीमाओं के साथ स्थानीय 
राजनीतिक अभिजनों से सहयोग करें और जन समस्याओं के निराकरण में उनके 
मददगार और सहभागी बनें। 

प्रस्तुत अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि इलाहाबाद की नगरीय राजनीति अपनी 
दूसरी सदी की यात्रा पूर्ण करके तीसरी सदी की यात्रा शुरू करने जा रही है इस यात्रा के 
हम्यान कई आरोह अवरोह आये। कई पड़ाव भी मिले। कई अविस्मरणीय स्मृतियां भी 
जुड़ी, किन्तु यात्रा के इस प्रवाह को कोई अवरोध रोक नहीं पाया। इलाहाबाद नगर 
पालिका की स्थापना 964 में हुई तब से अब तक इलाहाबाद की परम्परागत सामाजिक 
संरचना में बदलाव आये। उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। 
आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी व्यापक फेरबदल हुए। इन सबके परिणामस्वरूप 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थानीय राजनीतिक अभिजनों की सामाजिक आर्थिक एवं 
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राजनीतिक पृष्ठभूमि, कार्यप्रणाली, प्रकृति एवं भूमिका में पर्याप्त अंतर आ गया 
स्वाधीनोत्तर काल के प्रारम्भ के अभिजन निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के व्यवसायी, 
दूकानदार, वकील, अध्यापक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे, जो कि दृष्टिकोण में 
उदारवादी प्रगतिशील राष्ट्रवादी तथा लोकतांत्रिक थे। उनका उद्देश्य जनहित तथा जनता में 
लोकप्रिय बने रहना होता था उनकी प्रकृति एवं कार्यप्रणाली में आये, इस बदलाव के - 
प्रमुख कारण, नगरीय राजनीति में सार्वभीमिक मताधिकार, का प्रवेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुगमन, तथा देश में होने वाले चुनावों के कारण लोगों में 
उत्पन्न राजनीतिक चेतना थी। इस काल के अभिजन, चूंकि किसी न किसी रूप में देश 
के स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे थे, और देश के नाम पर उन्होंने कुछ न कुछ कुर्बानी 
अवश्य दी थी, अतः उनका चरित्र निर्मल व उद्देश्य पवित्र था उनका कार्य जनसमस्याओं 
का त्वरित निराकरण एवं स्थानीय जनता को अधिकाधिक जनसुविधायें उपलबध कराना 
था। 

अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि यह स्थिति अधिक समय तक कायम न रह सकी 
धीरे-धीरे लोकतंत्र का क्षरण प्रारम्भ हो गया और उसके अवगुण प्रकाश में आने लगे। 
नगरीय राजनीति भी इससे अछूती न रह सकी। देश और विदेश में सर्वत्र-चरित्र का 
संकट उत्पन्न हो गया। राजनीति का तेजी से अपराधीकरण हुआ और अपराधियों का 
धीरे-धीरे राजनीति में प्रवेश बढ़ने लगा। जाति और धर्म मतदान के आधार बन गये। 
राजनीति में धनबल तथा बाहुबल का प्रभाव बढ़ा। ऐसी पृष्ठभूमि से आये आज के 
स्थानीय राजनीतिक अभिजन भी प्रायः अनेक विकृतियों का शिकार हो गये। उन्होंने 
भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद और जातीयता का प्रश्नय देकर लोकतंत्र को भारी झटका दिया। 
दलों को आंतरिक फूट गुटीय प्रतिद्वन्द्रिता तथा संकीर्ण स्वार्थ दलगल कार्य प्रणाली को 
अभिन्‍न अंग हो गये। उनका लक्ष्य जनहित न होकर दलीय हित हो गया जिसकी प्राप्ति 


94 


के लिये वे किसी भी साधन का प्रयोग उचित मानने लगे। महात्मा गांधी तथा भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों का अब उनके लिये कोई महत्व नहीं रह गया है। 

उपर्युक्त राजनीतिक विकृतियों को दूर करने हेतु आवश्यक है कि समस्त 
राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृतव अपने-अपने सोच में परिवर्तन लाये। चुनावों में योग्य, 
ईमानदार जनहित में विश्वास रखने वाले, श्रेष्ठ जनों को ही पार्टी का टिकट दें। 
राजनीतिक दलों तथा सभासदों के लिये आवश्यक आचार-संहिता का निर्माण हो और उन 
सब के लिये उनका पालन अनिवार्य बनाया जाय। स्थानीय राजनीतिक अभिजन अपनी 
अम्बुड्समैनिक भूमिका के महत्व को समझे और उसे उचित अन्जाम दें। सभासद 
अपने-अपने निर्वाचकों के साथ निरन्तर सम्वाद की स्थिति बनाये रखें। स्थानीय जनता को 
भी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक बनाया जाय और स्थानीय सरकारों में उनकी भागीदारी 
सुनिश्चित की जाय प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय सरकारें स्थानीय सरकारों को अपना प्रतिद्वन्द्दी न 
मान कर उनके प्रति सहयोग और समर्थन का दृष्टिकोण अपनायें। शासक अभिजन स्वयं 
को जनता का स्वामी न समझकर उसका सेवक समझें। ऐसा होने पर नगरीय राजनीति में 
निश्चित रूप से एक नवीन वातावरण का सृजन होगा, जिसमें स्थानीय राजनीतिक 
अभिजन भी अपनी भूमिका को सही अन्जाम देने में सफल होने की आशा कर सकेंगें। 
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